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स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) के शुभारंभ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत में स्वच्छता क्षेत्र की ओर उल्लेखनीय ध्यान दिया गया। 
एस.बी.एम. दनुिया के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानो ंमें से एक बन गया ह,ैजिसमें बड़ी तेज़ी से काम हुआ ह।ै इससे भारत को खुले में शौच की परम्परा 
से मुक्त करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिली। यह अभूतपूर्व उपलब्धि सभी स्तरो ंपर सरकार के दूरदर्शी नेततृ्व का परिणाम है और साथ 
ही भारत को एक खुले में शौच की परम्परा से मुक्त (ओ.डी.एफ) देश बनाने की धारणा में नागरिको ंकी भी व्यापक भागीदारी ह।ै

शहरीकरण की तीव्र गति को देखत ेहुए, भारतीय शहरो ंको टिकाऊ शहरी विकास के अनुकरणीय मॉडल बनने की आवश्यकता ह।ै भारत के शहरी 
और ग्रामीण भागो ंमें नौ करोड़ से अधिक शौचालयो ंके निर्माण के साथ न केवल स्वच्छता तक पहुँच की परम्परागत समस्या का समाधान हुआ बल्कि 
प्रभावी मल प्रबंधन प्रणालियो ं(एफ.एस.एस.एम.) की स्थापना पर भी पर्याप्त ज़ोर दिया गया है। शहरी स्वच्छता क्षेत्र में अगले लक्ष्य य.ूएल.बी. के लिए 
ओडीएफ +, ओडीएफ ++ और जल + प्रमाणीकरण हैं, जो सम्पूर्ण स्वच्छता सेवा श्रृंखला के साथ-साथ अपशिष्ट जल प्रशोधन पर ध्यान कें द्रित करत े
हैं। स्वच्छता सेवाओ ंसे जडु़े सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिणामो ंको प्राप्त करने और पर्यावरण में मल संदूषण को रोकने के लिए शहरी स्तर पर मल कचरा और 
सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) योजना बहुत महत्व रखती ह।ै

कई शहरो ं ने सर्वोत्तम निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवीनतम प्रौद्योगिकियो ं के उपयोग और संचालन के अधिक मशीनीकरण के साथ एफ.एस.एस.एम.
प्रणालियो ंके सफल मॉडल लागू किए हैं। इस दस्तावेज में पूरे भारत में देखी गई एफ.एस.एस.एम. की सर्वोत्तम प्रणालियो ंको शामिल किया गया ह।ै 
इसमें एफ.एस.एस.एम. परियोजनाओ ं को लागू करने के लिए अपनाए गए विभिन्न सेवा और व्यापार मॉडलो ं को भी शामिल किया गया ह।ै आशा 
की जाती ह ै कि यह अनुभवो ं के एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक कोष के रूप में कार्य करेगा, जिससे नवीन व अनुरूप स्वच्छता समाधानो ंका बहेतर ढंग से 
क्रियान्वयन हो सकेगा।

मैं सही समय पर की गई इस पहल के लिए अपर सचिव डॉ के.राजशे्वर राव के नेततृ्व में नीति आयोग में एन.एफ.एस.एस.एम. एलायंस और “शहरीकरण 
प्रबंधन” वर्टिकल की सराहना करता हूं और उनकी टीम में शामिल उप सलाहकार डॉ. बिश्वनाथ बिशोई व यवुा पेशेवर श्री धीरज संतदासानी के प्रयासो ं
की भी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस रिपोर्ट को तयैार करने में योगदान देने वाले सभी क्षेत्रों  के विशेषज्ञों  व चिकित्सको ंका आभार प्रकट करता हूँ।

डॉ राजीव कुमार
उपाध्यक्ष, नीति आयोग

संदेश
उपाध्यक्ष, नीति आयोग





पिछले कुछ वर्षों में, स्वच्छता को लेकर भारत का प्रयास एक अहम मुकाम पर पहुंच चुका ह।ै सरकार की प्रमुख स्वच्छता योजना “स्वच्छ भारत मिशन” 
के तहत यह कार्यक्रम देश के शहरी और ग्रामीण भागो ंमें घरेलू शौचालयो ंके निर्माण के माध्यम से सुरक्षित स्वच्छता हासिल करन ेमें बहेद सफल रहा 
ह।ै इससे भारत को खुले में शौच को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करन ेमें मदद मिली ह।ै सरकार न ेसार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में और बहेतर परिणाम पाने 
के लिए नये लक्ष्य निर्धारित किये हैं:

ओ.डी.एफ+, ओ.डी.एफ++, और जल+ प्रमाणीकरण। ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियो ं के किफ़ायती होन े के कारण बहुत से भारतीय परिवार इन 
पर निर्भर हैं इसलिए मल-कचरे का निपटान व निस्तारण भी उतना ही महत्वपूर्ण ह ै जितना कि इसकी रोकथाम। दरअसल ऑन-साइट स्वच्छता 
प्रणालिया ंकेवल तभी व्यावहारिक रहती हैं जब पूरी सेवा श्रृंखला का पर्याप्त रूप से प्रबंधन किया जा सके। इसीलिए “मल-कचरा और सेप्टेज प्रबंधन” 
(एफएसएसएम) का बहुत महत्व ह।ै

एफएसएसएम एक नवीन,स्मार्ट और टिकाऊ प्रणाली ह।ै इसकी अतंर्निहित अनुकूलनशीलता के कारण यह शहरी और ग्रामीण दोनो ं क्षेत्रों  के लिए 
अनुकूल ह,ै जिससे एसडीजी 6.2 के तहत अपने लक्ष्यों  को प्राप्त करन ेमें भारत के प्रयासो ंको कारगर बनान ेऔर स्वस्थ रहन-सहन, समावेशी शहर व 
लैंगिक समानता जसेै अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करन ेमें मदद मिलती ह।ै पिछले कुछ वर्षों में मल कचरा प्रबंधन पर देश में विशेष ध्यान दिया गया ह ैऔर 
हम कई भारतीय शहरो ंमें एफएसएसएम सेवाओ ंको औपचारिक रूप देने में सक्षम रह ेहैं। राष्ट्रीय एफएसएसएम नीति- 2017 लागू किये जान ेके बाद 
से कई राज्यों  न ेनीतिया ँलागू करके, विधायी ढाचें व दिशानिर्देश जारी कर और एसबीएम, अमृत (एएमआरयटूी) व 14वी ंएफसी जसेै कई स्रोतो ं से 
वित्तपोषण लेकर काफ़ी प्रगति की ह।ै नतीजतन लगभग 499 शहरी स्थानीय निकाय (यएूलबी) पहले ही ओडीएफ ++ का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं।

एफएसएसएम की सफलता सही ढंग से एक समान सेवा पहुंचाना सुनिश्चित करन ेमें निहित ह ैजो स्थानीय शासन प्रणालियो ंजसेै नगरपालिकाओ,ं नगर 
निगमो ंआदि द्वारा संचालित ह।ै

एफएसएसएम की सफलता के लिये निजी क्षेत्र धारको ंव डोमेन विशेषज्ञों  और विकास कार्यों में सभी साझदेारो ंसे तालमेल की भी अहम भूमिका ह।ै इस 
तरह की साझदेारिया ंनवीन तकनीकी विकास को बढ़ावा देती हैं और वित्तपोषण के अतंर को पाटन ेमें मदद करती हैं व इच्छित परिणाम प्राप्त करन ेके 
लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस क्षेत्र में प्रगति जारी रखन ेके लिए यह ज़रूरी ह ै कि हम मज़बतू व्यापार मॉडल विकसित करें, निजी क्षेत्र 
की भागीदारी को बढ़ावा दें, नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठाएं और संचालन में व्यापक मशीनीकरण लाएं।

अतंिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह ह ैकि एफएसएसएम की सर्वोत्तम प्रणालियो ंका एक ऐसा मज़बतू भंडार बनाना भी आवश्यक ह ैजिसे देश 
भर में अपनाया और लागू किया जा सके। मैं इस अवसर पर इस प्रकाशन के विकास में एनएफएसएसएम एलायंस के प्रयासो ंकी सराहना करता हूं और 
कई राज्यों  और क्षेत्रीय अभिनेताओ ंकी मदद से एफएसएसएम की सर्वोत्तम प्रथाओ ंको अपनाने में सहयोग कार्य की भी प्रशंसा करता हूँ। मुझ ेविश्वास 
है कि एफएसएसएम क्षेत्र को सुव्यवस्थित करन े के लिए सामूहिक प्रयासो ं से भारत देशभर में “सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता” प्रणालियो ं के साथ 
स्वच्छता के शीर्ष पायदान पर पहुँच सकेगा और वास्तव में यह भारत के शहरी स्वच्छता क्षेत्र के लिए एक एतिहासिक पल होगा।

मैं अपर सचिव डॉ। के.राजशे्वर राव के नेततृ्व में नीति आयोग में “शहरीकरण प्रबंधन” (एमय)ू वर्टिकल की विशेष सराहना करता हूँ  जिन्हों न े इस 
दस्तावेज के प्रकाशन में सराहनीय नेततृ्व प्रदान किया। विशेष रूप से उनकी टीम में उप सलाहकार (एमय)ू, डॉ बिश्वनाथ बिशोई और यवुा पेशेवर श्री 
धीरज संतदासानी भी प्रशंसा के पात्र हैं । मुझ ेउम्मीद ह ै कि हमारे ऐसे स्वच्छता अभियान के दौरान यह प्रकाशन उन शहरो ंऔर राज्यों  के लिए एक 
व्यापक संसाधन के रूप में सहायक साबित होगा जो टिकाऊ और समावेशी स्वच्छता में अपनी छाप छोड़न ेके लिये कटिबद्ध हैं।

अमिताभ कातं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.), नीति आयोग

प्रस्तावना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.), नीति आयोग
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प्रस्तावना
अपर सचिव, नीति आयोग

भारत सरकार की प्रमुख योजना ”स्वच्छ भारत मिशन” के तहत हमने संस्कृ त के शब्द ए-पी-ए-एन-ए की तर्ज पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। 
ए-एक्सेसिबल यानी कि सुलभ, पी- प्राइवेट यानी कि निजी, ए- एफ़ोर्डेबल यानी कि किफायती, एन- नेचर फ्रें डली यानी कि प्रकृति के अनुकूल और 
ए-एचिवेबल यानी कि आसानी से हासिल किया जाने योग्य। सभी सरकारी व गैर सरकारी सामाजिक संगठनो,ं निजी क्षेत्र- धारको ंव ख़ासतौर से नागरिको ं
सहित सभी हितधारको ंसे ऐसा अभूतपूर्व समर्थन मिला जो इस क्षेत्र के लिए पहले कभी नही ंदेखा गया था। पिछले छ: वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन को 
शहरी क्षेत्रों  में बहत्तर लाख और ग्रामीण क्षेत्रों  में लगभग आठ करोड़ चालीस लाख शौचालयो ंका निर्माण करने में सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ ही 
यह मिशन दनुिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान बन गया और पिछले वर्ष हम एक खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ़.) देश बनने में कामयाब रहे।

हालाकंि स्वच्छता अभियान को बहुत अच्छे तरीके से आरम्भ किया गया ह ैलेकिन अब समय आ गया ह ै कि इस गति का पूर्ण लाभ लेत ेहुए स्वच्छता 
की संपरू्ण मूल्य श्रृंखला के सुरक्षित प्रबंधन को लक्ष्य बनाया जाए।सचमुच इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना अगला कदम इन शौचालयो ं
के मल-कचरे के निस्तारण के लिए सही प्रणालियो ंका निर्माण करना होगा। सौभाग्य से इस मामले में कई उद्यमी शहर और राज्य अपने देश के लिए 
बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एक ओर शहरो ं के लिए जहा ंसीवर नेटवर्क  का निर्माण कार्य एक दीर्घकालिक योजना के तौर पर चल रहा ह,ै वही ं
साथ ही वो नागरिको ंको जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से FSSM यानी कि मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन को अपनाने की तत्काल रुप से 
आवश्यकता को भी समझत ेहुए देश को सुरक्षित स्वच्छता की ओर बढ़ाने के कार्य को नेततृ्व प्रदान कर रह ेहैं। FSSM एक ऐसी पद्धति ह ैजो स्वच्छता 
मूल्य श्रंखला में प्रणालियो ं के समग्र विकास और मल कचरे की सुरक्षित रोकथाम से लेकर संसाधित मल कचरे के वैज्ञानिक व पर्यावरण के अनुकूल 
निपटान को बढ़ावा देती ह।ै

FSSM योजना स्थल व राज्यों , कें द्र शासित प्रदेशो ंऔर शहरी स्थानीय निकायो ंके साथ जानकारी साझा किए जाने के उद्देश्य से तयैार किए गए इस 
दस्तावज की तैयारी की प्रक्रिया के दौरान पिछले छह महीनो ंमें एनएफ़एसएसएम, एलायंस, ए एस सी आई, सी डब्ल्यू ए एस, सी ई पी टी विश्वविद्यालय, 
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इंडिया सैनिटशन कोइलेशन आदि संगठनो ंके साथ लगभग आठ परामर्श सभाएं आयोजित की गईं। इन मीटिंगो ंमें इस क्षेत्र 
के विशेषज्ञों  व शहरी योजनाकारो ंसहित डेढ़ सौ से ज़्यादा लोगो ंने भाग लिया, जिन्हों ने इस दस्तावज को तैयार करने में नीति आयोग की शहरीकरण 
प्रबंधन टीम की बड़ी महत्वपूर्ण मदद की।

यह संकलन हमारे अग्रणी शहरो ंऔर राज्यों  में अपनाई गई कुछ बहेतरीन FSSM प्रणालियो ंकी जाचं, विश्लेषण और एक्स्ट्रापोलेशन के उद्देश्य से नीति 
आयोग और “राष्ट्रीय मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन गठबंधन” (एनएफ़एसएसएम-ए) का एक संयकु्त प्रयास ह।ै यह किताब एक मार्गदर्शक दस्तावेज 
ह,ै इसे सरकारी निर्देश या निर्णय के रूप में नही ंदेखा जाना चाहिए। इसमें वरिष्ठ विशेषज्ञों  और FSSM के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संगठनो ंके अनुभवो ं
को संकलित किया गया है। यह संकलन इस क्षेत्र में कार्यरत उन लोगो ंके लिए मार्गदर्शन में सहायक हो सकता ह ै जिन्हें जानकारी के स्रोतो ंके बारे में 
पूरी जानकारी नही।ं सभी संगठनो ंया शहरी स्थानीय निकायो ंको एफएसएफएम योजना के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए संबंधित नियमो/ं दिशा 
निर्देशो ं के अनुसार कार्य करना होता है। शहरी स्तर की योजनाओ ंको अतंिम रूप देत ेसमय क्षेत्रीय परंपराओ ंव संस्कृति यो ंको हमेशा ध्यान में रखा 
जाना चाहिए। हमारी मंशा है कि निरंतर बढ़ रह ेशहरी भारत में देशभर की नगरपालिकाओ ंको तात्कालिक स्वच्छता चुनौतियो ंके समाधान के लिए अन्य 
शहरो ंव राज्यों  में सफलतापूर्वक चल रह ेFSSM मॉडल से मार्गदर्शन मिले।

अतं में, मैं नीति आयोग में एफ.एस.एस.एम. और एम.य ू वर्टिकल टीमो,ं ख़ासतौर से उपसलाहकार डॉ. बिश्वनाथ बिशोई और यवुा पेशेवर धीरज 
संतदासानी का हृदय से आभारी हूं, जिन्हों ने इस दस्तावेज को तयैार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. के. राजेश्वर राव, आई.ए.एस।

अपर सचिव, नीति आयोग

शहरी क्षेत्र ों में मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन: सेवा और व्यापार मॉडल ix 





प्रस्तावना
एनएफ़एसएसएम एलायंस

मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन: सेवा व्यापार मॉडल यह जानकारी देता ह ैकि कैसे मल कचरे के प्रबंधन में सुधार किया जाए और 
शहरी भारत के हज़ारो ंशहरो ंमें बसे लाखो ंलोगो ंतक सेवाओ ंका विस्तार हो,जहा ंसुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक की पहुंच 
का अभाव ह।ै

भारत सरकार की प्रमुख योजना “स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत शहरी भारत ने सुरक्षित स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण तरक्की की ह।ै हालाकंि 
शौचालयो ंको सीवर कनेक्शन से जोड़ना समाधान का सिर्फ़  एक हिस्सा भर ह।ै सैप्टिक टैंको ंकी समय पर और पर्याप्त सफ़ाई न होने और मल कचरे और 
सेप्टेज को बिना उपचार के खुले खेतो ंऔर जल निकायो ंमें फें क दिए जाने से नागरिको ंके लिये स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी गंभीर ख़तरे पैदा हो जाते हैं।

इसके निहितार्थों को समझत ेहुए शहरी स्वच्छता की बात अब शौचालयो ंके बनुियादी ढाचें से आगे मानव अपशिष्ट की सुरक्षित डीस्लजिगं उपचार और 
पुनः उपयोग पर आ पहुंची ह।ै राष्ट्रीय मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन एलायंस (एनएफ़एसएसएम-ए) ने राष्ट्र, राज्य और शहर स्तर पर मानव अपशिष्ट 
के सुरक्षित और टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासो ंको बढ़ावा देकर भारत में स्वच्छता आदंोलन को बड़ा सक्रिय समर्थन दिया है। भारत सरकार के साथ घनिष्ठ 
साझदेारी में काम करत ेहुए एलायंस ने 2017 में राष्ट्रीय मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण मदद की थी। तब 
से अलायंस ने शहरी भारत के मल कचरा प्रबंधन की नीवं मज़बतू करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहरी सरकारो ं के साथ विशेष रुप से समावेशी, 
सुरक्षित और न्यायसंगत स्वच्छता प्रणालियो ंमें महारत हासिल करत ेहुए लगातार काम करना जारी रखा ह।ै

FSSM को प्राथमिकता दिए जाने और नियंत्रण से हमें स्वच्छता सेवा पहुंचाने में कई मौजदूा कमियो ंको दूर करने का अनूठा अवसर मिलता ह।ै यह न 
केवल एक शहर के भीतर सेवा प्रावधानो ंमें असमानता को दूर करने में मदद करता ह ैबल्कि धनाभाव के कारण मुद्दतो ंपुराने अपर्याप्त स्वच्छता बनुियादी 
ढाचें वाले छोटे और मध्यम आकार के शहरी स्थानीय निकायो ंपर भी ध्यान कें द्रित करता ह।ै वर्तमान में कम आमदनी वाले समुदायो ंऔर वंचित आबादी 
पर एक अनुचित भार ह।ै समावेशन और समानता की दिशा में प्रयासो ंको दोगुना करत ेहुए ”FSSM” हमें महिलाओ ंके नेततृ्व वाले स्वच्छता उद्यमो,ं 
निजी शौचालयो,ं स्वच्छता कर्मचारी संरक्षण योजनाओ,ं समुदाय आधारित आजीविका योजनाओ ंआदि के माध्यम से इन मुद्दों  के समाधान का मौका 
देता है। वर्तमान में “एनएफ़एसएसएम एलायंस” नीति विनियमन, बनुियादी ढाचें के विकास के माध्यम से ”FSSM” पर बातचीत को बढ़ावा देने और 
स्वच्छता मूल्य श्रंखला में लैंगिक समानता और समावेशन को प्राथमिकता देने के लिए भारत में 10 से अधिक राज्य सरकारो ंका समर्थन कर रहा ह।ै

शहरो ंमें प्रवासियो ंके निरंतर बढ़ते आगमन के कारण यह और भी ज़रूरी हो जाता ह ैकि ”एफ एफ एस एम” को देशभर में लागू किया जाए। वर्तमान 
महामारी ने इस क्षेत्र में हमारे प्रयासो ंको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता की प्रेरणा दी ह,ै क्योंकि  FSSM सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रकोपो ंका मज़बतूी से 
सामना करता ह,ै पर्यावरणीय क्षति को कम करता ह ैऔर वंचितो ंके लिए न्याय संगत और लचीला स्वच्छता बनुियादी ढाचंा बनाता ह।ै हालाकंि राज्यों  
और शहरो ंको टेक्नोलॉजी की स्के लिगं के समय गुणवत्ता नियंत्रण की जानकारी होनी चाहिए। गुणवत्ता आश्वासन से यह विश्वास मिलता ह ैकि ”FSSM” 
प्रणाली के तय जीवन काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जोख़िम लगातार कम किए जा सकें गे। “एनएफ़एसएसएम-एलायंस” ने राज्यों  
और शहरो ंके लिए ऐसे ढाचें, चैकलिस्ट और मॉडल निविदाएं तयैार किये हैं जिन से सुनिश्चित किया जा सके की देशभर में क्वालिटी ”FSSM” सिस्टम 
ही लागू किये जायें।

FSSM टी दूरगामी प्रभाव और बहुआयामी प्रकृति को देखत ेहुए राज्य और शहर की सरकारो ंको निरंतर क्षमता निर्माण के प्रयासो ंमें निवेश करने की 
जरूरत ह ैविभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल कई हित धारको ंके लिए डिजाइन किए गए हैं और स्थानीय संदर्भों के लिये क्यूरेट किये गये हैं। एनएफ़एसएसएम 
रिलायंस के साझदेारो ंने सामूहिक रूप से विकास किया ह।ै ये मॉड्यूल ”स्वच्छता क्षमता निर्माण मंच” के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं।

भारत ने स्वच्छता के मामले में ज़बरदस्त तरक्क़ी की ह।ै FSSM” की इस गति को, व्यवसायियो,ं सरकारो,ं नीति निर्माताओ,ं निवेशको,ं सेवा प्रदाताओ,ं 
चिकित्सको ंऔर सबसे महत्वपूर्ण हमारे शहरी क्षेत्रों  को स्वच्छ,स्वस्थ व अधिक रहने योग्य बनाने के लिए समुदाय के सदस्यों  के लिये निरंतर बनाए रखना 
ज़रूरी ह।ै यह संकलन एक अच्छे पैमाने पर किफ़ायती और व्यावहारिक स्वच्छता समाधान प्रदान करने के लिए जानकारियो ंका समन्वय, विकास और 
उन्हें साझा करने का प्रयास ह।ै
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आभार-ज्ञापन
सबसे पहले “एनएफ़एसएसएम एलायंस” इस रिपोर्ट को तयैार करने के लिए उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी 
श्री अमिताभ कातं और नीति आयोग में अपर सचिव डॉक्टर के। राजशे्वर राव का आभार व्यक्त करना चाहेगा, जिन्हों ने इस रिपोर्ट को 
तयैार करने के लिए बहुमूल्य जानकारी और अपना मार्गदर्शन दिया। हम ”FSSM” और नीति आयोग में शहरीकरण प्रबंधन (एम य)ू 
वर्टिकल के उप सलाहकार डॉ। बिश्वनाथ बिशोई और यवुा पेशेवर श्री धीरज संत दासानी का भी आभार प्रकट करत ेहैं, जिन्हों ने हमें 
लगातार अपना समर्थन दिया।

हम “एनएफ़एसएसएम एलायंस” के सदस्यों  का भी हार्दिक आभार व्यक्त करत े हैं, जिन्हों ने केस स्टडीज़ को विकसित करने और 
प्रासंगिक अतंर्दृष्टि लाने में बहुमूल्य योगदान दिया। इस रिपोर्ट से मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन की बहुमूल्य जानकारिया ंउपलब्ध होने 
से राज्यों  और शहरो ंको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।
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परिचय

खंड-क



FSSM-एक परिचय

भारत में 2014 से स्वच्छता के मामले में अभूतपूर्व गति देखी गई है। निरंतर 
राजनतैिक इच्छाशक्ति, समन्वित कार्रवाई और सभी स्तरो ं पर जनभागीदारी के 
कारण 2019 में देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था। शहरी 
भारत में 66 लाख घरेलू शौचालयो ं और छह लाख से अधिक सामुदायिक और 
सार्वजनिक शौचालयो ंके निर्माण के साथ शौचालयो ंतक सार्वभौमिक पहुंच संभव 
हो सकी। परिणाम स्वरूप भारत समस्त दनुिया के लिए एक मिसाल के रूप में 
उभरा ह।ै

शौचालयो ंतक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना भारत की स्वच्छता यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालाकंि केवल 40% 
शहरी भारत के सीवर नेटवर्क  से जुड़े होने और केवल लगभग 1200(2) परिचालित/ निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) 
होने से बाकी अधिकाशं शौचालय (60%) ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियो ं(ओएसएस) पर निर्भर करत ेहैं।

मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) रोगो ं के प्रसार की उच्चतम क्षमता वाली एक अपशिष्ट धारा मानव-मल के प्रबंधन को 
प्राथमिकता देता ह।ै यह एक कम लागत वाला और आसानी से हासिल किया जाने लायक स्वच्छता समाधान ह ैजो मानव अपशिष्ट के 
सुरक्षित संग्रह परिवहन उपचार और पुनः उपयोग पर कें द्रित ह।ै नतीजतन, “FSSM” एक तय समय सीमा में सभी के लिए पर्याप्त 
और समावेशी स्वच्छता के “एसडीजी लक्ष्य 6.2” को हासिल करने का भरोसा दिलाता ह।ै

भारत में मानव अपशिष्ट उपचार

पिछले कुछ वर्षों में भारत में शहरी कें द्रों  में तजे़ी से विस्तार देखा गया है। 
हालाकंि बनुियादी ढाचें के विकास में काफ़ी जटिल इंजीनियरिंग के चलत े
काफ़ी समय लगता ह,ै जो अक्सर शहरीकरण की गति से मेल नही ंखाता। 
नतीजतन, अधिकाशं महानगरो ं में सीवरेज नटेवर्क  केवल कोर क्षेत्र तक ही 
विस्तारित होत ेहैं और परिधीय क्षेत्रों  तक सेवाएं नही ंपहुंच पाती।ं छोटे शहरो ं
और कस्बों  में तो यह समस्या और भी ज़्यादा है। भारी लागत और निर्माण में 
लगने वाले लंब ेसमय के बावजदू पिछले कुछ दशको ंमें निर्माण में वदृ्धि हुई है 
जो मुख्यतः 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरो ंपर ही कें द्रित ह।ै

नाज़ुक सेहत, आजीविका और समर्थन प्रणालियो ंकी कमी के कारण, स्वच्छता 
की कमी महिलाओ ंऔर गरीबो ंको ज़्यादा प्रभावित करती ह।ै इसके अलावा 
सीवरेज प्रणालियो ं से जडु़े लोगो ंकी तलुना में ”ओ एस एस” प्रणालियो ंपर 
निर्भर परिवारो ं पर एक असमान बोझ डाला गया ह।ै सीवरेज सेवाओ ं वाले 
लोगो ं को ज़्यादातर शहरो ं में रियायती सेवाएं मिलती हैं क्योंकि  पानी और 
सीवरेज सिस्टम के लिए लागत वसूली बहुत कम ह।ै हालाकंि शहरी ग़रीब ”FSSM” के लिए परू्ण रूप से भुगतान करत ेहैं, जो उन 
पर एक असमान बोझ ह।ै

FSSM 200 से 250 रुपये प्रति व्यक्ति लागत में सभी को तेज़ी से स्वच्छता कवरेज प्रदान करने के तरीक़े पर कें द्रित है। जबकि 
अधिक व्यापक सीवरेज प्रणाली की लागत 7000 से 11000 रुपये प्रति व्यक्ति आती है । इसलिए FSSM अपेक्षाकृत कम लागत 
पर सभी को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करता है।

अपर य्ाप्त स्वच्छता का प्रभाव:

खुले में फें के गये मल कचरे का 5m3 ट्रक 
खुले में शौच करने वाले 5000 लोगो ं के 
बराबर ह।ै

मखु्य अतंर्दृष्टि:

	� शहरी भारत का लगभग 60% भाग ऑन साइट 
सैनिटशन (ओ एस एस) पर निर्भर करता ह।ै

	� सार्वभौमिक शौचालय के उपयोग के बावजदू, 
इस्तेमाल किए गए अपशिष्ट जल का एक बड़ा 
हिस्सा जल निकायो ंया भूमि पर अनुपचारित छोड़ 
दिया जाता ह।ै

	� FSSM विशेष रूप से छोटे और मध्यम शहरो ं
में 100% आबादी को सुरक्षित रूप से प्रबंधित 
स्वच्छता के त्वरित और कम लागत के प्रावधान 
उपलब्ध कराता है, जहा ंमल कचरे के उपचार के 
प्रावधान नही ंहैं और सीवरेज सिस्टम द्वारा कवर 
नही ंकिए गए हैं, यहा ंतक कि बड़े शहरो ंमें भी।
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तालिका 1: FSSM मानव अपशिष्ट संबंधी मुद्दों  का तजे़ी से समाधान करत ेहुए मौजदूा स्वच्छता बनुियादी ढाचें को पूर्ण करता ह।ै

शहर/शहर में सफाई व्यवस्था एफएसएम की प्रयोज्यता

पर्याप्त एसटीपी क्षमता के साथ पूर्णत: सीवर कवरेज FSSM की आवश्यकता केवल विकास क्षेत्रों  में

पर्याप्त एसटीपी क्षमता के साथ आशंिक सीवर कवरेज FSSM सह उपचार और एफएसटीपी के साथ सीवरेज की पूर्णता के 
लिए

शून्य सीवर कवरेज FSSM अकेले या एफएसटीपी के समूह के साथ

तालिका 1 में बताया गया ह ैकि FSSM देश भर में विभिन्न स्वच्छता परिदृश्यों  को कैसे पूरा कर सकता ह।ै

भारत में एफएसएसएम की वर्तमान स्थिति

भारत सरकार ने स्वच्छता कवरेज की कमियो ंको पहचाना ह ैऔर उनके समाधान के उद्देश्य से यह कार्य आरंभ किया है। इस तरह 
2017 में एफएसएसएम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा करने वाला भारत पहला देश बन गया ह।ै जसैा कि चित्र -1 में दिखाया गया 
ह,ै सरकार ने ओडीएफ +, ओडीएफ++ प्रोटोकॉल की शुरूआत, स्वच्छ सर्वेक्षण में एफएसएसएम पर ज़ोर देने के साथ साथ अमृत 
(AMRUT) और एनएमसीजी मिशनो ं में एफएसएसएम के लिए वित्तीय आबंटन के माध्यम से एफएसएसएम के लिए अपनी 
प्रतिबद्धता को जारी रखा है।

2015

2017

2019
FSSM संकेतको ंम� एकीकृत

�� सव
�ण
442 क�ो ंकी घोषणा या FSTPs 
�ािपत करने के िलए िनिवदा जारी

2013
सीपीएचईईओ से�जे िदशािनद
शो ंका �काशन

2016 

2018 
कई रा�ो ंऔर क� � ने FSSM िविश� 
नीितया/ंिदशािनद
श अपनाए

2020
FSSM काया��यन के िविभ� चरणो ंम� 
700 से अिधक शहर/शहर

शहरी बिुनयादी ढाचें के िलए शु¢ की गई 
अमृत योजना म� FSSM देवनह¤ी भारत 

का पहला FSTP बनाता है

एनएफएसएसएम एलायंस ने यएूलबी ¨ारा 
एफएसएसएम बजिटंग के िलए �ाइमर और रैिपड 
असेसम�ट टूल के िलए एमओयडूी का समथ�न िकया

रा�®ीय FSSM नीित शु¢ की

चित्र 1: FSSM गोद लेने की टाइमलाइन-भारत की दिशा में तजेी से प्रगति कर रहा ह ै100% सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता
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आवास और शहरी मामलो ंके मंत्रालय (एम एच य ूए), राज्य सरकारो,ं शहरी स्थानीय निकायो ं(यएूलबी), कें द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य 
और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), गैर सरकारी संगठनो ं (एनजीओ), शिक्षाविदो ं और बिल और मेलिडंा गटेस् 
फाउंडेशन (बीएमजीएफ) जैसे परोपकारी संगठनो ंके ठोस प्रयासो ंसे एफएसएसएम को मज़बतू किया जा रहा है।

20 से अधिक राज्यों  और कें द्र शासित प्रदेशो ंने, जिन्हों ने एफएसएसएम नीतियो ंको अपनाया ह,ैइस गति को बनाए रखा ह।ै 700 से 
ज़्यादा मल कचरा उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) प्रतिबद्ध हैं, जिनमें से 220 निर्माणाधीन हैं और 150 संयंत्र काम कर रहे हैं। 36 राज्यों  
और कें द्र शासित प्रदेशो ंमें से 19 द्वारा विशिष्ट एफएसएसएम दिशानिर्देशो ंका मसौदा तयैार करने के साथ एफएसएसएम को मुख्यधारा 
में लाया जा रहा ह।ै नियामक ढाचें राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न निकायो ंके बीच ज़िम्मेदारियो ंका सीमाकंन करते हैं,एफएसएसएम 
के लिये विभिन्न योजनाओ ंके बीच तालमेल को बढ़ावा देत ेहैं और राज्य भर में किफ़ायती,उपयकु्त और टिकाऊ एफएसएसएम को 
सुनिश्चित करत ेहैं।

तालिका 2: एफएसएसएम के लिए राज्य स्तरीय नियामक दिशा निर्देश और ढाचें

राज्य FSSM चौखटे

आधं्र प्रदेश 	� मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन: आधं्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायो ंके लिए नीति और ऑपरेटिव दिशानिर्देश

	� आधं्र प्रदेश सरकार का आदेश 134, मार्च 2017

महाराष्ट्र 	� सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश, 2016

	� ओडीएफ+ से आगे बढ़ने का सरकार का संकल्प ओडीएफ+/++ , 2017

	� महाराष्ट्र राज्य एफएसएसएम रणनीति

	� एसटीपी में मल कचरे के सह-उपचार पर सरकार का संकल्प, 2018

	� बड़ी संख्या में स्वतंत्र एफएसटीपी की स्थापना का सरकार का संकल्प, 2019

उड़ीसा 	� उड़ीसा शहरी स्वच्छता रणनीति

	� उड़ीसा शहरी स्वच्छता नीति (2016) और यएूलबी का विनियमन (2018)

राजस्थान 	� एफएसएसएम पर नीति का मसौदा, 2017

	� शहरी राजस्थान के लिए एफएसएसएम पर राज्य के दिशा निर्देश, 2018

तमिलनाडु 	� तमिलनाडु सेप्टेज प्रबंधन ऑपरेटिव दिशा निर्देश, 2014

तलंेगाना 	� राज्य मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) नीति, 2018

उत्तर प्रदेश 	� उत्तर प्रदेश एफएसएसएम के लिए दिशा निर्देश, 2018

	� राज्य एफएसएसएम नीति का मसौदा, 2019

नियामक प्रेरणा के अलावा मलसुर अभियान के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिगं एंड अर्बन अफेयर्स और कई 
राज्यों  द्वारा समन्वित कार्रवाई शुरू की गई ह।ै राज्यों  ने दर्शाया ह ैकि न्यूनतम नियोजित निवेश से प्रभावी एफएसएसएम समाधान प्रदान 
किये जा सकत ेहैं और सकारात्मक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता ह।ै

जबकि अभी एसडीजी 6.2 के अनुसार 100% सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी ह,ै 
एफएसएसएम स्वच्छता के लिए एक व्यावहारिक विकल्प ह।ै इस रिपोर्ट में एफएसएसएम की गति बढ़ने के साथ व्यवहार में लाई जाने 
वाली कई प्रमुख प्रणालियो ंको प्रस्तुत किया गया है।
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महारा�� तिमलनाडु ओिड़शा
आ
ं �देश

तेलंगाना 

मौजदूा एसटीपी -69 म� 
सह-उपचार

मौजदूा एसटीपी -50 म� 
सह-उपचार

मौजदूा एसटीपी -2  म� 
सह-उपचार

मौजदूा एसटीपी -28 म� 
सह-उपचार

हदैराबाद म� मौजदूा एसटीपी म� 
सह-उपचार (12 No.s)

�तं� एफएसटीपी
(एसड�एूम संयं� म� सह-ि�त)

327
सभी क�ो ंको कवर िकया

कुल िनवेश
45 Cr

कुल िनवेश
200 Cr

�तं� एफएसटीपी
59

आबादी को कवर िकया
2.5 Cr (75% शहरी जनसं�ा; 600 शहर)

कुल िनवेश
298 Cr

�तं� एफएसटीपी
97

सभी क�ो ंको कवर िकया

कुल िनवेश
259 Cr

�तं� एफएसटीपी
77

सभी क�ो ंको कवर िकया

कुल िनवेश
250+ Cr

�तं� एफएसटीपी
71 (PPP-HAM)+70

(EPC)
सभी क�ो ंको कवर िकया

यपूी ने 50+ शहरो ंम� सह-उपचार * और एफएसटीपी काया¦§यन भी शु¨ िकया हैसह-उपचार मौजदूा सीवेज ट©ीटम�ट ªाटंो ंम� मल «ज का िनपटान है, िजसम� आने वाले सीवेज के साथ-साथ उपचार के िलए कुछ अितिर´ µमता ह ै। यह 
मौजूदा µमता का उपयोग करता है और इसिलए लागत ¹भावी और तेज है।

स्रोत: एनएफ़एसएसएम एलायंस विश्लेषण

चित्र 2: कई राज्यों  ने FSSM की लागत प्रभावी प्रकृति के कारण केवल मामूली पूंजी परिव्यय के साथ पैमाने पर FSSM कार्यक्रम 
शुरू किए हैं
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संदर्भ गाइड–रिपोर्ट के बारे में

इस दस्तावज में शहरी भारत में FSSM की विभिन्न प्रकार की अग्रणी प्रणालियो ंको प्रस्तुत किया गया है।

इन सेवा और व्यापार माडॅलो ंको FSSM मूल्य श्रृंखला में ढोने और खाली करने, उपचार और सुरक्षित पुनः उपयोग व मल अपशिष्ट 
के निस्तारण पर कें द्रित उदाहरणो ंके तौर पर पहचाना गया ह।ै इन मामलो ंमें राज्य और शहर के हस्तक्षेपो ंको शामिल किया गया है 
ताकि राज्यव्यापी दृष्टिकोणो,ं शहर स्तर की पहलो,ं निजी क्षेत्र के नेततृ्व वाले मॉडलो,ं सामुदायिक भागीदारी और क्षेत्र में की गई प्रगति 
को साझा किया जा सके।

यह रिपोर्ट शहर व्यवस्थापको,ं नगरपालिका अधिकारियो,ं निर्वाचित प्रतिनिधियो,ंराज्य निर्णय निर्माताओ ंCSOs और निजी क्षेत्रधारको ं
के लिए FSSM में विकास और इसमें निहित अवसरो ंको समझने के लिए ह।ै

कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में 6 अध्यायो ं में 27 विस्तृत केस अध्ययन किए गए हैं जो FSSM मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणो ं का 
प्रतिनिधित्व करत ेहैं। कुछ मामले जो एक से ज़्यादा चरणो ंमें विस्तारित हैं, उन्हें रिपोर्ट में एकीकृत मॉडलो ंके हिस्से के रूप में भी प्रस्तुत 
किया गया ह।ै FSSM के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख समर्थको ं जसेै कि संचार, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता 
आश्वासन और निगरानी को श्रंखला के अतं में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा रिपोर्ट में फैले आठ खंडो ंमें शहरो ंऔर राज्यों  में सफलतापूर्वक लागू किए जा चुके नवीन मॉडलो ंऔर हस्तक्षेपो ंकी 
जानकारी दी गई ह।ै इनसे इन हस्तक्षेपो ंको लागू करने की समझ और व्यावहारिक तरीको ंका पता चलता है। रिपोर्ट में उन उदाहरणो ं
और मामलो ंपर भी प्रकाश डाला गया ह ैजिनमें लैंगिक समानता, समावेशी स्वच्छता और ग़रीब समर्थक रणनीतियो ंको अपनाया गया 
ह।ै

एक संक्षिप्त सार में हर Case Study के हस्तक्षेप और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई ह।ै जिसके बाद संदर्भ, क्रियान्वयन 
का तरीका, महत्वपूर्ण उपलब्धिया,ं प्रभाव, प्रतिफल, सबक और अन्य जगहो ंपर नकल की संभावना के बारे में बताया गया ह।ै नकल 
की संभावना के अनुभाग में उन उदाहरणो ंपर प्रकाश डाला गया है जहा ंहूबहू हस्तक्षेपो ंको समान तरीके से लेकिन अलग संदर्भ में 
अपनाया गया ह,ैजिससे साबित होता ह ैकि मामला आगे बढ़ाया जाने योग्य ह।ै

साझीदारो ंको आगे की कार्रवाई करने के लिए उनके संदर्भ से संबंधित पहलुओ ंका विस्तार से अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता ह।ै हर संगठन के व्यक्तियो ंके संपर्क  विवरण दिए गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए संबंधित राज्य शहरी विभाग या ULBs 
से भी संपर्क  किया जा सकता ह।ै

विभिन्न पहलुओ ंको सुगमता से लागू करने के लिए नगरपालिका और अन्य पदाधिकारियो ंकी सहायता के लिए कुछ विशेष जानकारिया ं
नीचे तालिका में दी गई हैं:

1. नीति आयोग द्वारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट और मॉडल आरएफपी डाक्युमेंट (लिकं)

2. FSSM के लिए मानक, विनिर्देश और बेंचमार्क  (लिकं)

3. HAM, DBFOT, DBOT प्रारूपो ंके तहत PPP मॉडल्स (लिकं)

4. FSSM के लिए विशिष्ट मॉडल निविदाएं (लिकं)

5. विभिन्न FSSM कार्यान्वयनो ंके लिए व्यवसाय और सेवा वितरण मॉडल (लागत बेंचमार्क  के साथ) (लिकं)

6. FSSM के लिए गुणवत्ता आश्वासन–चेकलिस्ट, टेम्पलेटस्, SOPs, प्रैक्टिशनर मैनुअल्स (लिकं)
7. निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाएं–विभिन्न स्तरो ं पर जसेै कि तयैार संदर्भ के लिए मौजूदा FSTP का डेटाबसे, FSTP

मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल (लिकं)

8. FSSM पर उन्नत प्रशिक्षण के लिए ओरिएंटेशन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स (लिकं)

9. FSSM व्यवहार की सकारात्मकता बढ़ाने के लिए BCC और IEC सामग्री (लिकं)

केस के विवरण और मूल्य श्रृंखला में उनकी स्थिति को अगले पन्नों  पर दर्शाया गया ह।ै
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संदर्भ गाइड–रिपोर्ट के बारे में

इस दस्तावेज में शहरी भारत में FSSM की विभिन्न प्रकार की अग्रणी प्रणालियो ं को प्रस्तुत किया गया है।

इन सेवा और व्यापार माडॅलो ंको FSSM मूल्य श्रृंखला में ढोने और खाली करने, उपचार और सुरक्षित पुनः उपयोग व मल अपशिष्ट 
के निस्तारण पर कें द्रित उदाहरणो ंके तौर पर पहचाना गया ह।ै इन मामलो ं में राज्य और शहर के हस्तक्षेपो ंको शामिल किया गया है 
ताकि राज्यव्यापी दृष्टिकोणो,ं शहर स्तर की पहलो,ं निजी क्षेत्र के नेततृ्व वाले मॉडलो,ं सामुदायिक भागीदारी और क्षेत्र में की गई प्रगति
को साझा किया जा सके।

यह रिपोर्ट शहर व्यवस्थापको,ं नगरपालिका अधिकारियो,ं निर्वाचित प्रतिनिधियो,ंराज्य निर्णय निर्माताओ ंCSOs और निजी क्षेत्रधारको ं
के लिए FSSM में विकास और इसमें निहित अवसरो ं को समझने के लिए ह।ै

कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में 6 अध्यायो ं में 27 विस्तृत केस अध्ययन किए गए हैं जो FSSM मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणो ं का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ मामले जो एक से ज़्यादा चरणो ं में विस्तारित हैं, उन्हें रिपोर्ट में एकीकृत मॉडलो ं के हिस्से के रूप में भी प्रस्तुत 
किया गया ह।ै FSSM के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख समर्थको ं जसेै कि संचार, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता
आश्वासन और निगरानी को श्रंखला के अतं में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा रिपोर्ट में फैले आठ खंडो ं में शहरो ंऔर राज्यों  में सफलतापूर्वक लागू किए जा चुके नवीन मॉडलो ंऔर हस्तक्षेपो ंकी 
जानकारी दी गई ह।ै इनसे इन हस्तक्षेपो ंको लागू करने की समझ और व्यावहारिक तरीको ंका पता चलता है। रिपोर्ट में उन उदाहरणो ं
और मामलो ं पर भी प्रकाश डाला गया है जिनमें लैंगिक समानता, समावेशी स्वच्छता और ग़रीब समर्थक रणनीतियो ं को अपनाया गया 
ह।ै

एक संक्षिप्त सार में हर Case Study के हस्तक्षेप और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई ह।ै जिसके बाद संदर्भ, क्रियान्वयन 
का तरीका, महत्वपूर्ण उपलब्धिया,ं प्रभाव, प्रतिफल, सबक और अन्य जगहो ं पर नकल की संभावना के बारे में बताया गया ह।ै नकल 
की संभावना के अनुभाग में उन उदाहरणो ंपर प्रकाश डाला गया है जहां हूबहू हस्तक्षेपो ं को समान तरीके से लेकिन अलग संदर्भ में 
अपनाया गया ह,ैजिससे साबित होता है कि मामला आगे बढ़ाया जाने योग्य ह।ै

साझीदारो ं को आगे की कार्रवाई करने के लिए उनके संदर्भ से संबंधित पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता ह।ै हर संगठन के व्यक्तियो ंके संपर्क विवरण दिए गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए संबंधित राज्य शहरी विभाग या ULBs 
से भी संपर्क किया जा सकता ह।ै

विभिन्न पहलुओ ंको सुगमता से लागू करने के लिए नगरपालिका और अन्य पदाधिकारियो ंकी सहायता के लिए कुछ विशेष जानकारियां
नीचे तालिका में दी गई हैं:

1. नीति आयोग द्वारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट और मॉडल आरएफपी डाक्युमेंट (लिकं)

2. FSSM के लिए मानक, विनिर्देश और बेंचमार्क (लिकं)

3. HAM, DBFOT, DBOT प्रारूपो ं के तहत PPP मॉडल्स (लिकं)

4. FSSM के लिए विशिष्ट मॉडल निविदाएं (लिकं)

5. विभिन्न FSSM कार्यान्वयनो ं के लिए व्यवसाय और सेवा वितरण मॉडल (लागत बेंचमार्क के साथ) (लिकं)

6. FSSM के लिए गुणवत्ता आश्वासन–चेकलिस्ट, टेम्पलेटस्, SOPs, प्रैक्टिशनर मैनुअल्स (लिकं)
7. निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाएं–विभिन्न स्तरो ं पर जसेै कि तयैार संदर्भ के लिए मौजूदा FSTP का डेटाबसे, FSTP 

मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल (लिकं)

8. FSSM पर उन्नत प्रशिक्षण के लिए ओरिएंटेशन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स (लिकं)

9. FSSM व्यवहार की सकारात्मकता बढ़ाने के लिए BCC और IEC सामग्री (लिकं)

केस के विवरण और मूल्य श्रृंखला में उनकी स्थिति को अगले पन्नों  पर दर्शाया गया ह।ै
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FSSM की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने और उसे 
ाई बनाने के साधनएकीकृत मॉडल

FSSM के मु� ��

िनयं�ण के मु� तरीके खाली करना और पिरवहन ट�ीटम�ट और संचालन बुारा इ�मेाल और िरसोस� िरकवरी 

1. सेिनटेशन �ेिडट को सुलभ बनाना और हर घर म� 
शौचालय के िलए 
ान की कमी से िनपटना जालना, महारा��

2. रा� सरकारो ं�ारा से� हे� �ु¡ की सहायता से 
साव�जिनक शौचालयो ंका ¢बंधन तलंेगाना और दूसरे रा� 

िनयंत्रण
खाली करना और 

प�रवहन ट� ीटम�ट 
सुरि�त दुबारा इ�ेमाल 

और िड�ोज़ल 

3. सामुदाियक और साव�जिनक शौचालयो ंके ¢बंधन
के िलए सारा§ा¨ का अनुपम िनजी ª�े मॉडल पुण,े महारा�� 

4. अ¬ा®कर शौचालयो ंऔर जगह की कमी से 
िनपटने के िलए सामूिहक सेि°क ट±क का िनमा�ण  भुबने²र, उड़ीसा

5. िनमा�ण िनयमो ंके तहत मानक सेि°क ट±क के िनमा�ण
और िनरीªण को शािमल करना तिमलनाडु

6. मेकेनाइ· डी¸िजगं की पºँच बढ़ाना उड़ीसा 

7. ¢दश�न आधािरत अनुबंध के आधार पर सफाई
कम�चािरयो ंको जोड़ना हदैराबाद

8. ¢दश�न आधािरत एनुईटी मॉडल के आधार पर PPP के
ज़िरये िनधा�िरत समय पर डी¸िजगं करवाना  वाई, िसÄर, महारा��

9. िनजी डी¸िजगं संचालको ंके िलए ¨ैÆड� लाइस�िसगं
अनुबंधो ंका ¢ावधान तिमलनाडु

10. पूरे शहर के �र पर FSM सेवाओ ंका ¢बंधन:
पया�वरण और सेवा देने के उदाहरण

11. FSSM संचालन म� िडिजटल टेÊोलॉजी का इ�मेाल महारा��

12. FSTP िनमा�ण के िलए रा� सरकार �ारा EPC 
मॉडल का इ�मेाल  महारा��, उड़ीसा और तिमलनाडु

13. शहरी सेिनटेशन और निदयो ंकी बहेतर ि
ित 
को जोड़ना चुनार, उÏर ¢देश 

14. FSTP के िनमा�ण और ¢बंधन के िलए हाइिÐड 
एनुईटी मॉडल (HAM) आÕ ¢देश

15. फीकल ¸ज मैनेजम�ट  लेह, जÖ ूऔर क×ीर

16. STPs म� साझा ट�ीटम�ट को बढ़ावा देना  तिमलनाडु

17. फीकल ट�ीटम�ट §ाटंस् के संचालन और ¢बंधन म� मिहलाओ ंऔर 
िकÄरो ंके से� ह�े �ु¡ (SHGsSHGs) का इ�मेाल  उड़ीसा

18. 
ाई सेिनटेशन के िलए एक पािरतं� का िनमा�ण  मÜ ¢देश 

19. फीकल ¸ज मैनेजम�ट ढ�कनाल, उड़ीसा

20. फीकल ¸ज मैनेजम�ट को बढ़ाने के िलए
Þ¨र अ¢ोच तिमलनाडु

21. देवनहßी §ाटं को काय� करत ेºए 5 साल पूरे कना�टक

22. दबुारा इ�मेाल और 
िरसोस� िरकवरी वाई और िसÄर, महारा�� 

ल±िगक बराबरी और सशिáकरण  |  िनध�न वग� को शािमल करना                                               |  ãवहार म� बदलाव और संपक�   |  िवÏीय सहायता  |  मॉिनटिरंग

23. FSSM को और िव�ार देने के िलए ¨ेट इäे̈ म�ट §ान तिमलनाडु

24. नॉन-सीवड� सेिनटेशन के िलए ªमता का िवकास:  
सेिनटेशन कैपेिसटी िबिæगं §टेफाम� से सीखना  एनआइयएु

25. पूरे रा� �र पर FSTP  का िव�ार  महारा��
26. फीकल ¸ज मैनेजम�ट §ाटंस् को लागू करने म� गुणवÏा म� सहयोग  तिमलनाडु

27. मलासुर-अçè को çèमान बनाना: FSSM के िलए नागिरको ंको सामािजक 
और ãवहार के बदलाव की çि� से जागéक बनाने वाला अिभयान 
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FSSM की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने और उसे 
ाई बनाने के साधनएकीकृत मॉडल

FSSM के मु� ��

िनयं�ण के मु� तरीके खाली करना और पिरवहन ट�ीटम�ट और संचालन दबुारा इ�मेाल और िरसोस� िरकवरी 

1. सेिनटेशन �ेिडट को सुलभ बनाना और हर घर म� 
शौचालय के िलए 
ान की कमी से िनपटना   जालना, महारा��

2. रा� सरकारो ं�ारा से� हे� �ु¡ की सहायता से 
साव�जिनक शौचालयो ंका ¢बंधन  तलंेगाना और दूसरे रा� 

िनयंत्रण
खाली करना और 

प�रवहन ट� ीटम�ट 
सुरि�त दुबारा इ�ेमाल 

और िड�ोज़ल 

3. सामुदाियक और साव�जिनक शौचालयो ंके ¢बंधन 
के िलए सारा§ा¨ का अनुपम िनजी ª�े मॉडल  पुण,े महारा��

4. अ¬ा®कर शौचालयो ंऔर जगह की कमी से 
िनपटने के िलए सामूिहक सेि°क ट±क का िनमा�ण  भुबने²र, उड़ीसा 

5. िनमा�ण िनयमो ंके तहत मानक सेि°क ट±क के िनमा�ण 
और िनरीªण को शािमल करना  तिमलनाडु

6. मेकेनाइ· डी¸िजगं की पºँच बढ़ाना  उड़ीसा 

7. ¢दश�न आधािरत अनुबंध के आधार पर सफाई 
कम�चािरयो ंको जोड़ना  हदैराबाद

8. ¢दश�न आधािरत एनुईटी मॉडल के आधार पर PPP के
ज़िरये िनधा�िरत समय पर डी¸िजगं करवाना  वाई, िसÄर, महारा��

9. िनजी डी¸िजगं संचालको ंके िलए ¨ैÆड� लाइस�िसगं 
अनुबंधो ंका ¢ावधान  तिमलनाडु

10. पूरे शहर के �र पर FSM सेवाओ ंका ¢बंधन: 
पया�वरण और सेवा देने के उदाहरण

11. FSSM संचालन म� िडिजटल टेÊोलॉजी का इ�मेाल  महारा��

12. FSTP िनमा�ण के िलए रा� सरकार �ारा EPC
मॉडल का इ�मेाल महारा��, उड़ीसा और तिमलनाडु

13. शहरी सेिनटेशन और निदयो ंकी बहेतर ि
ित
को जोड़ना चुनार, उÏर ¢देश 

14. FSTP के िनमा�ण और ¢बंधन के िलए हाइिÐड
एनुईटी मॉडल (HAM) आÕ ¢देश

15. फीकल ¸ज मैनेजम�ट लेह, जÖ ूऔर क×ीर

16. STPs म� साझा ट�ीटम�ट को बढ़ावा देना तिमलनाडु

17. फीकल ट�ीटम�ट §ाटंस् के संचालन और ¢बंधन म� मिहलाओ ंऔर
िकÄरो ंके से� ह�े �ु¡ (SHGsSHGs) का इ�मेाल  उड़ीसा

18. 
ाई सेिनटेशन के िलए एक पािरतं� का िनमा�ण मÜ ¢देश 

19. फीकल ¸ज मैनेजम�ट  ढ�कनाल, उड़ीसा

20. फीकल ¸ज मैनेजम�ट को बढ़ाने के िलए 
Þ¨र अ¢ोच  तिमलनाडु

21. देवनहßी §ाटं को काय� करत ेºए 5 साल पूरे कना�टक

22. दबुारा इ�मेाल और
िरसोस� िरकवरी वाई और िसÄर, महारा�� 

ल±िगक बराबरी और सशिáकरण  |  िनध�न वग� को शािमल करना                                               |  ãवहार म� बदलाव और संपक�   |  िवÏीय सहायता  |  मॉिनटिरंग

23. FSSM को और िव�ार देने के िलए ¨ेट इäे̈ म�ट §ान तिमलनाडु

24. नॉन-सीवड� सेिनटेशन के िलए ªमता का िवकास:
सेिनटेशन कैपेिसटी िबिæगं §टेफाम� से सीखना एनआइयएु

25. पूरे रा� �र पर FSTP  का िव�ार महारा��
26. फीकल ¸ज मैनेजम�ट §ाटंस् को लागू करने म� गुणवÏा म� सहयोग तिमलनाडु

27. मलासुर-अçè को çèमान बनाना: FSSM के िलए नागिरको ंको सामािजक
और ãवहार के बदलाव की çि� से जागéक बनाने वाला अिभयान
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नियंत्रण के मुख्य तरीके

खंड-ख



1. स्वच्छता क्रेडि ट को बढ़ाने और जगह की कमी के मुद्दों  से निपटने के लिए जालना, महाराष्ट्र  
में घरो ंके शौचालयो ंकी समस्याओ ंसे निपटने के लिए किये गए उपाय

मूल विचार

जालना में, 300 महिलाओ ंको स्वच्छता ऋण दिए गए जिसके लिए SHGs (सेल्फ हले्प ग्रुप्स) को अनुसूचित व्यवसायिक बैंको ं
से महिला आर्थिक विकास महामंडल (MAVIM) और उसके कम्युनिटी मैनेजमेंट रिसोर्स सेंटर (CMRC) को जोड़ दिया गया। 
MAVIM जैसे स्थानीय एग्रीगेटर्स और प्रशिक्षको ंकी भागीदारी से उन घरो,ं SHGs (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) और व्यावसायिक बैंको ं
को जोड़ने में आसानी हुई। कम जगह में एक शौचालय बनाकर दिखाया भी गया।

MAVIM के CMRC से सम्बंधि त SHG (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) सदस्यों  को सेनिटशन क्रेडिट  के लिए बैंको ंसे जोड़ा गया। ऋण की 
रकम SHGs (सेल्फ हले्प ग्रुप्स) के ज़रिये दी गई और बताया गया कि सेनिटशन लोन के लिए काफी उच्च अदायगी दर हासिल 
की जा सकती है। महिलाओ ंने पहल की और अच्छे किस्म के अलग शौचालय बनवाए जिनमें से ज्यादातर स्नानघर के साथ थ।े 
इस परियोजना से साफ़ नज़र आया कि अगर वहन योग्य सेनिटशन क्रेडिट  मिले तो आम घरो ंमें भी स्वच्छता लाई जा सकती ह।ै 
सेनिटशन क्रेडिट  का मॉडल स्थाई ह ैऔर इसे उन राज्यों  में भी अपनाया जा सकता ह ैजहा ँMAVIM जसैी संस्थाएं काम कर 
रही हैं जसेै कि तलंेगाना और आन्ध्र-प्रदेश में MEPMA और केरल में कुडुम्बश्री ऐसी ही संस्थाएं हैं.

I.  सन्दर्भ

भारत में 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरुआत हुई और तभी से शहरी क्षेत्रों  में स्वच्छता और सफाई पर जोर दिया जा 
रहा ह।ै SBM में इंडिविजअुल हाउस होल्ड टॉयलेटस् (IHHT) को हमें आज की COVID-19 महामारी के लिहाज़ से भी देखना 
होगा। कई अध्ययनो ंसे पता लगा ह ैकि शहर के जो गरीब लोग, सार्वजनिक शौचालयो ंपर निर्भर करते हैं उन्हें ज्यादा खतरा होता ह।ै 
WHO-UNICEF के जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम (JMP) ने भी सार्वजनिक शौचालयो ंको स्वच्छता के लिहाज़ से असुरक्षित माना 
ह।ै सार्वजनिक एजेंसियो ंका कहना ह ै कि वो जगह और पैसो ंकी कमी और नालो ंकी उचित व्यवस्था नही ंहोने की वजह से शहर के 
गरीब लोगो ंके लिए घरो ंमें अलग शौचालय नही ंबनाए जा सकत।े पैसो ंकी कमी की एक बड़ी वजह है, शहर के गरीब लोगो ंके लिए 
आर्थिक सहायता में कमी जिससे वो शौचालय नही ंबनवा पात।े चंूकि, 12,000 रुपयो ंके मूल अनदुान का सिर्फ  50% ही पेशगी मिलता 
ह ैइसलिए, क्रेडिट  की सुविधा ज़रूरी ह।ै 2018 में CWAS ने एक सर्वे के बाद बताया कि पैसो ंऔर जगह की कमी की वजह से घरो ं
में अलग शौचालय नही ंबनाए जा सकत ेहैं। लेकिन अब ये बात साफ़ हो गई ह ैकि अगर लोगो ंको वहन करने योग्य सेनिटशन क्रेडिट  
मिले तो पैसो ंऔर जगह की कमी जैसी समस्याओ ंसे उबरा जा सकता ह।ै और ये इस बात का भी सबतू ह ैकि अगर महिलायें अलग 
शौचालय की मागं करें और उन्हें अपने घर में बनवाएं तो कामयाबी मिल सकती ह।ै

II. हस्तक्षेप

इस उदाहरण के ज़रिये ये दिखाने की कोशिश की गई ह ैकि अगर SHGs के ज़रिये सेनिटशन क्रेडिट  दिया जाए तो किस तरह से बड़ी 
संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले IHHT बनवाए जा सकते हैं। इससे बैंको,ं नीतिकारो,ं माइक्रोफिनासं संगठनो ंऔर महिला सशक्तिकरण 
संगठनो ंको भी मदद मिलेगी और वो SHGs के ज़रिये मिलने वाले सेनिटशन क्रेडिट  को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकत ेहैं और 
इस तरह से व्यावसायिक ऋणदाता बैंक के लिए भी जोखिम कम हो जाएगा। इस परियोजना का मकसद ह ै किस तरह से सेनिटशन 
क्रेडिट  की सहायता से घरो ंमें शौचालय का निर्माण करवाया जा सकता ह,ै खासकर सीमित जगह वाले HHs में।

III. कार्यान्वयन का तरीका

CWAS ने MAVIM के साथ मिलकर दिखाया कि SHG-Bank लिकेंज प्रोग्राम के ज़रिये किस तरह से घरेलू सेनिटशन क्रेडिट  
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का इस्तेमाल करके IHHT बनाए जा सकत ेहैं। MAVIM महाराष्ट्र सरकार का, राज्य महिला विकास कारपोरेशन है। जो कंपनीज़ 
एक्ट 1956 के सेक्शन 25 तहत महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत पंजीकृत ह।ै MAVIM का मुख्य 
मकसद ह ैमहिलाओ ंके लिए एक ऐसा संगठन बनाना जिसमें उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, उन्हें उद्यमी बनाया 
जाए और उनके लिए ऋण और बाज़ार की व्यवस्था की जाए। MAVIM ने लोगो ं के संगठन बनाए, कम्युनिटी मैनेजमेंट रिसोर्स 
सेंटर्स (CMRC)। ये CMRCs, SHGs के लिए काम करके पैसे कमाता ह ैऔर इस वजह से 80% CMRCs स्वावलंबी हैं। 
इस परियोजना में MAVIM की मुख्य भूमिका ह,ै CMRC का सहयोग करके परियोजना को लागू करवाना और उसके ऊपर नज़र 
रखना।

काय�शालाओ ंऔर �िश�ण काय��म के ज़िरये �मता
बढ़ाकर, मागं पैदा करना  

शौचालय के िलए उपल� ऋण की  व�ा करना और
उसे सुगम बनाकर शौचालय की मागं बढ़ाना

�ाथिमक िरसच� के ज़िरये ऋण लेने वालो ंकी पहचान
करना  

शौचालय िनमा�ण के िलए �िशि�त कम�चािरयो ं�ारा
तकनीकी सहायता देना, ऋण िदलवाना, और 

इस बात पर नज़र रखना िक शौचालय का िनमा�ण
और ऋण की अदायगी समय पर हो जाए  

टारगेट �ुप
की पहचान1

मागं
पैदा करना2

शौचालय की ऋण
अ�जयो ंको संघिटत करना3

तकनीकी
सहायता 4

िनमा�ण काय� और ऋण की
अदायगी पर नज़र रखना5

एक मज़बतू CMRC की मौजदूगी की वजह से जालना को शुरूआती निर्माण के लिए चुना गया ह।ै इसका आधार ह,ै ऐसी ही 
परियोजनाओ ंमें MAVIM का काम करने का अनुभव। जालना जिले में 265 सक्रीय SHGs हैं जो इस CMRC के साथ काम 
करत ेहैं। IHHT और सेनिटशन क्रेडिट  की मागं बढ़ाने और उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए IEC के विशेषज्ञ लोगो ं से 
बार-बार मिलत ेहैं और उन्हें इसके बारे में बतात ेहैं। जब, ज़रूरतमंद लोगो ंके बीच इसकी मागं बढ़ती ह ैतब सेनिटशन क्रेडिट  दिलवाया 
जाता ह ैताकि वो अपने घर में शौचालय बनवा सकें । सहयोगिनी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (CRPs) को निर्धारित क्षेत्रों  में कुछ 
ख़ास समूहो ंकी ज़िम्मेदारी दी जाती ह ैजहा ँउन्हें शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाले ऋण के बारे में जानकारी देनी होती ह।ै ICICI 
बैंक भी SHGs के ज़रिये शौचालय निर्माण के लिए ऋण देता ह।ै इस व्यवस्था के तहत, ऋण लेने वाली महिलाओ ंको NULM के 
तहत कम ब्याज भी देना पड़ता ह,ै सिर्फ  7% और NULM के तहत SHGs के ज़रिये ब्याज में अतिरिक्त 3% की कमी हो जाती 
ह।ै ICICI बैंक इस तरह का ऋण देने के लिए लोन कैम्प्स लगाता ह ै जिसमें MAVIM-CMRC की टीम बैंक के अधिकारियो ं
और ऋण लेने वाले संभावित लोगो ंको एक मंच पर ले आती ह।ै SHG के सदस्य अपने साथ ज़रूरी दस्तावज़ लात ेहैं ताकि ऋण का 
भुगतान जल्दी हो सके। इसके साथ ही इस बात पर भी नज़र रखी जाती ह ै कि ऋण का भुगतान समय पर हो और लोग भुगतान में 
चूक न करें। ऋण की अदायगी की दर बहुत अच्छी ह ैक्योंकि  SHGs को CMRC से हिसाब-किताब रखने, निगरानी करने और बचत 
जारी रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
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तस्वीर 3: जागरूकता अभियान, ICICI बैंक का लोन कैं प, तकनीकी विशेषज्ञ और CWAS टीम द्वारा उस जगह का दौरा

ऋण देने के पहले ही सहयोगिनी और CRPs को प्रशिक्षण दिया जाता ह।ै उस प्रशिक्षण के दौरान, शौचालय के डिज़ाइन के बारे में 
बताया जाता है और उपभोक्ता की ज़रुरत के मुताबिक़ सही गुणवत्ता वाला शौचालय बनाना बताया जाता ह।ै CWAS एक ख़ास 
शौचालय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता ह ैजिसमें तकनीकी विशेषज्ञ CRPs और सहयोगिनी को प्रशिक्षण देकर बताए हैं कि शौचालय 
कितने किस्म के हो सकत ेहैं, सेप्टिक टैंक का आयतन क्या होना चाहिए और शौचालय का उपयोग करने वाले घरो ंके हिसाब से शौचालय 
निर्माण की लागत कितनी होनी चाहिए।

शौचालय निर्माण की शुरुआत के बाद, निर्माण कार्य के पूरा होने और ऋण की अदायगी पर सहयोगिनी और CRPs नज़र रखत ेहैं। 
इस प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया ह ैजिसमें, SHG का नाम, उसके सदस्यों  का नाम और उनका नंबर, ऋण 
का पूरा ब्यौरा और ऋण की अदायगी का पूरा खाका होता ह।ै MAVIM-CMRC के अलावा, ICICI बैंक ने भी इस काम में बड़ी 
अहम ्भूमिका निभाई है कि किश्तों  का भुगतान समय पर हो उसमें कम से कम देरी हो।

नवम्बर 2018 तक, 270 से ज्यादा लोगो ंको ऋण दिया गया जो इस परियोजना के लक्ष्य, 250 लोगो ंको ऋण देने से ज्यादा था। एक 
IHHT और स्नानघर की औसत निर्माण लागत करीब 45 हज़ार रुपये ह।ै मुख्य रूप से ये ऋण ICICI बैंक से लिए गए थ ेऔर ऋण 
की औसत राशि 10 हज़ार 40 रुपये थी और उसकी अदायगी की मियाद, 9.5 महीने थी। शौचालय निर्माण की औसत मियाद 3.6 
महीने थी और मासिक किश्त की राशि 1,150 रुपये थी। ज्यादातर महिलाओ ंने अच्छी किस्म के टिकाऊ शौचालय को प्राथमिकता दी 
और उन्हों ने इन-सीटू निर्माण पर बल दिया। कई महिलाओ ंने तो जगह की कमी को दरकिनार कर अपने छोटे से घर में एक शौचालय 
बनवाया। और जिनके पास पैसे और जगह की कमी नही ंथी उन्हों ने शौचालय के साथ स्नानघर भी बनवा लिया।

IV. उपलब्धियां

जालना में MAVIM-SHGs की इस कोशिश से ये साबित हो गया ह ैकि महिलाएं भी सामूहिक सक्रियता से नेततृ्व कर सकती हैं। 
इससे ये भी पता लगता ह ैकि MAVIM जसैी एजेंसिया ंभी महिलाओ ंकी ज़िन्दगी बदलने में बहुत अहम ्भूमिका निभा सकती हैं। 
इस तरह की साझदेारी में बैंको ंका भी सहयोग मिला जिन्हों ने SHG की महिलाओ ंको सेनिटशन क्रेडिट  दिया। जालना में SHG की 
महिलाओ ंने MAVIM के सहयोग से, पैसो ंकी कमी की समस्या से निजात पा ली। MAVIM के सहयोग से इन महिलाओ ंऔर 
उनके परिवार ने ऋण की अदायगी कर दी।
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इनमें से ज़्यादातर महिलाएं झोपड़पट्टियो ंमें रहती हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की हैं। मगर, अपनी आर्थिक स्थिति के बावजदू 
इन सभी ने शौचालय और स्नानघरो ंका निर्माण करवा लिया।

तस्वीर 4: उन शौचालयो ंकी तस्वीरें जहा ँमहिलाओ ंने जगह की कमी के बावजदू शौचालय बनवाए।

V.  प्रभाव

इस उदाहरण को देखने के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव SHG 
की उन 270 महिलाओ ंऔर उनके परिवारो ं पर हुआ जिन्हें 
IHHT की वजह से सुरक्षा, एकातं और सबसे बढ़कर सम्मान 
मिला। COVID-19 महामारी के इस दौर में टेलेफोन के 
ज़रिये सेनिटशन लोन लेने वाली SHG की महिलाओ ंके बीच 
एक सर्वे किया गया। SHG की महिलाओ ंने एक IHHT के 
मुख्य प्रभावो ंके बारे में बताया:

a. IHHT की वजह से COVID का डर कम
हुआ,

b. महिलाओ ंको एकातं और बहेतर सुरक्षा मिली,

c. महिलाओ ं और यवुतियो ं को माहवारी के दौरान
स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिली,

d. बज़ुुर्ग और दिव्यांगो ंके लिए पहुँच आसान हो गई।

VI. प्रतिफल और सबक

किसी भी परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती ह ै कि उसके साझीदारो ं पर उसका कितना सकारात्मक प्रभाव हुआ ह।ै 
सेनिटशन क्रेडिट  की उपलब्धता की वजह से HHs के सभी हिस्सेदारो,ं शौचालय ऋण लेने वाले लोगो,ं SHGs, MAVIM-CMRC 
और ICICI बैंक को काफी फायदा हुआ ह।ै

उन HHs की तस्वीरें जहा ँमहिलाओ ंने अच्छे किस्म के 
शौचालय और स्नानघर बनवाए
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सेनिटशन क्रेडिट  परियोजना से ऋण लेने वालो ं का एक अच्छे किस्म के शौचालय बनाने का सपना असकार हो गया है। और इस 
उदाहरण की सफलता के मुख्य कारक हैं:

a. सेनिटशन क्रेडिट  की मागं,

b. MAVIM-CMRC का सहयोग जिनकी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी पकड़ ह,ै

c. प्रशिक्षित और सक्रीय SHGs,

d. SHGs को बैंको ंसे जोड़ना,

e. सस्ते दर पर सेनिटशन क्रेडिट  की उपलब्धता।

VII. इसकी नक़ल की संभावनाएं

अगर भविष्य में भी सेनिटशन क्रेडिट  की ज़रूरतें पूरी की गईं तो इस मॉडल का इस्तेमाल पूरे राज्य में उस ख़ास जगह की स्थितियो ंऔर 
आवश्यकताओ ंके मुताबिक़ किया जा सकता ह।ै आर्थिक संगठनो ंऔर SHG समन्वयक इस मॉडल की सफलता में अहम ्भूमिका 
निभा सकत ेहैं। महाराष्ट्र में MAVIM की जड़ें काफी मज़बतू हैं और शहरी क्षेत्रों  में 50 से ज्यादा CMRC हैं। उनकी बदौलत, शहरी 
क्षेत्रों  में, बड़े पैमाने पर, SHGs के लिए सेनिटशन क्रेडिट  की व्यवस्था की जा सकती ह।ै ज़्यादातर राज्यों  में, महाराष्ट्र के MAVIM के 
जसेै स्रोत संगठन हैं जो महिलाओ ंके समूहो ंको सजग करके उनके लिए क्रेडिट  और बाज़ार की व्यवस्था कर सकत ेहैं। आन्ध्र-प्रदेशा, 
तलंेगाना, उड़ीसा जसेै कई राज्य इस बात का उदाहरण हैं जहा ँइस तरह के स्रोत संगठन काफी सक्रीय हैं। इन संगठनो ंके माध्यम से इस 
मॉडल को दूसरी जगहो ंपर भी दहुराया जा सकता है। इस तरह के क्रेडिट  से कई और लोगो ंको अपने घर में अच्छे किस्म के शौचालय 
बनवाने के अवसर मिलेंगे और इस तरह से घर की स्वच्छता भी काफी बढ़ जाएगी।

जालना के मामले में ये भी देखा गया है कि महाराष्ट्र के कई और शहरो ंमें इस तरह की गतिविधिया ँतज़े हो गई हैं और सशक्त महिलाएं, 
अपने परिवार के साथ मिलकर अपने छोटे घरो ंमें भी वास्तुकला और निर्माण की नई-नई खोजो ं के आधार पर सीमित स्थान में भी 
IHHT का निर्माण कर रही हैं।

पुणे की झोपड़पट्टियो ंमें सीमित स्थान में IHHT का निर्माण1

अगर घर का मालिक दिल से ये चाह ले तो उन घरो ंमें भी एक शौचालय का निर्माण करवाया जा सकता ह ैजहा ँबहुत सीमित स्थान 
हो। इन घरो ंमें किस तरह से शौचालयो ंका निर्माण करवाया गया ह ैये समझने के लिए CWAS ने पुण ेकी झोपड़पट्टियो ंके उन 
घरो ंका एक सर्वे करवाकर अध्ययन किया।
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	� जिन घरो ंका सर्वे किया गया था उनका औसत आकार 16 वर्ग मीटर था और शौचालय का औसत आकार, डेढ़ वर्ग 
मीटर। जो घर, 9 वर्ग मीटर से भी कम जगह में बने थ ेउन घरो ंमें भी शुचालय का निर्माण किया गया।

	� अधिकाशँ जगहो ंपर नए शौचालय एक बंद स्थान था और उसे उसी जगह पर बनवाया गया था जहा ँपहले स्नानघर 
हुआ करता था। वहा,ँ स्नानघर और शौचालय को एक साथ मिला दिया गया। हालाकंि, घर में जगह होने पर स्नानघर 
और शौचालय अलग-अलग भी बनवाए जा सकते हैं। जिन घरो ंका सर्वे किया गया था उनमें से कई घरो ंके शौचालय, 
पुण ेमहानगरपालिका की “एक घर एक शौचालय” परियोजना के तहत बने थ े जिसमें महानगरपालिका के सहयोगी 
थ ेशेल्टर एसोसिएटस् (SA)।

लीड केस स्टडी योगदानकर्ता: सेंटर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन, सीआरडीएफ, सीईपीटी विश्वविद्यालय
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2.	 सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओ ंके प्रबंधन के लिए तेलंगाना और दूसरे राज्यों  ने महिलाओ ं
के SELF-HELP GROUPS (SHGS) की सहायता ली

मूल विचार

तलंेगाना की राज्य सरकार ने अपने नागरिको ंकी स्वच्छता के लिए घरो ंऔर सार्वजनिक स्थानो ंपर शौचालय बनवाने के कार्य को 
प्राथमिकता दी ह।ै राज्य सरकार मानती ह ै कि महिलाएं, स्वच्छता अभियानो ंको आगे बढ़ाने और उसे लगातार चलात े रखने में 
बड़ी भूमिका निभा सकती हैं इसलिए राज्य सरकार ने स्वच्छता से जुड़े फैसलो ंऔर उसकी सेवा देने के मामलो ंमें महिलाओ ंकी 
भागीदारी बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। ऐसी ही एक पहल ह,ै राज्य सरकार का ये निर्देश कि सार्वजनिक शौचालयो ंका 
संचालन और उनकी देखभाल SHGs करेंगे। परामर्श, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदर्श अनुबंध और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का काम पूरा 
हो चुका ह ैऔर अभी, 150 SHGs के साथ किये गए अनुबंधो ंपर काम किया जा रहा है।

I.  सन्दर्भ

तलंेगाना, भारत का सबसे नया राज्य है और यहा ँबहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा ह ैजिसका नतीजा ह ैकि आज इस राज्य की 40% 
आबादी शहरो ंमें रहती है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी 142 शहरो ंमें स्वच्छता सेवाओ ंको बढ़ाने के लिए कई बड़े ठोस कदम उताहाए 
हैं। इस कोशिश में हर शहर की अर्बन लोकल बॉडी (ULB) अधिक से अधिक सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, महिलाओ ं
के लिए ख़ास शौचालय (SHE toilets) और मोबाइल शौचालय बनवाने में जटुी ह ैताकि वो मागं पूरी कर सकें  और ODF स्टेटस 
को बनाए रख सकें । अभी एक आला दर्जे की मूलभूत सुविधाओ ंका निर्माण किया जा रहा ह ैपर उसके साथ-साथ उन सुविधाओ ंके 
ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) पर भी उतना ही ध्यान देना होगा और उसके लिए सर्विस लेवल स्टैंडर्ड्स तय करने होगंे, नियमित 
निगरानी की व्यवस्था करनी होगी और उन सुविधाओ ंकी देखभाल के लिए प्रशिक्षित संचालक रखने होगंे।

अपनी सभी गतिविधियो ंकी तरह तलंेगाना की राज्य सरकार (GoT) स्वच्छता के मामले में भी ग़रीबो ंऔर स्त्री-पुरुष के हिसाब से 
काम कर रही है और वो महिलाओ ंको स्वच्छता से जीविका कमाने और उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही ह।ै अपने सामाजिक 
विकास के निकाय, मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ़ पावर्टी इन म्युनिसिपल एरियाज़ (MEPMA) के माध्यम से राज्य सरकार स्वच्छता 
के क्षेत्र में लिगं को प्रमुखता दे रही ह ैऔर वो महिलाओ ंको सशक्त बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मज़बतू बनाना चाहती ह।ै राज्य 
सरकार ने MEPMA के तहत एक बहुत ही मज़बतू सामुदायिक ढाचंा बना दिया ह ैजिसमें शहर की 10-12 महिलाएं मिलकर एक 
सेल्फ हले्प ग्रुप (SHG) बना सकती हैं और करीब 20 SHGs को मिलाकर एक स्लम लेवल फेडरेशन (SLF) बनता है और 20-25 
SLFs से एक टाउन लेवल फेडरेशन (TLF)। आज करीब 12 लाख 60 हज़ार महिलाएं, एक लाख 20 हज़ार पंजीकृत SHGs से 
जुड़ी हैं। MEPMA सदस्यों को आतंरिक बचत के लिए प्रोत्साहित करता ह ैऔर उन्हें उधार देने की भी व्यवस्था करता ह।ै वो कोई 
नया व्यवसाय या जीविका के उपाय शुरू करने पर उनके लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता का भी प्रबंध करता ह।ै यही कारण ह ै
कि आज महिलाएं कई क्षेत्रों  में काफी आगे बढ़ चुकी हैं जिनमें से एक स्वच्छता भी ह।ै

II.  हस्तक्षेप

राज्य में सार्वजनिक शौचालयो ंको लम्बे समय तक चलाते रहने और महिलाओ ंके लिए रोज़गार पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 
SLFs/TLFs को इन सुविधाओ ंके नियमित संचालन और देखभाल की ज़िम्मेदारी दे दी ह।ै इससे ULB और समाज को भी काफी 
फायदा हुआ ह ैजसेै कि उन SLFs से जुड़े सदस्यों  की मिलकियत और उनकी जिम्मेदारिया ंकाफी बढ़ गई हैं। स्वच्छता योजनाओ ंसे 
रोज़ी-रोटी कमाने वाली महिलाएं अब काफी शक्तिशाली हुई हैं और वो आर्थिक रूप से भी मज़बतू हुई हैं क्योंकि  वो अब सीध ेतौर 
पर फैसले लेने और सेवा देने से जड़ु गई हैं। इसकी वजह से समाज में भी उनका ओहदा बढ़ा ह ैऔर उन्हें स्वीकार किया जाने लगा 
ह।ै इसके अलावा, स्वच्छा से जड़ेु SLFs को स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता पुरस्कार जसेै राष्ट्रीय गौरव कार्यक्रमो ंमें भी भागीदारी दी गई ह।ै
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III.  लागू करने के तरीके

राज्य सरकार ने सभी ULBs के लिए निर्देश और नियमावली जारी की है और कहा ह ैकि वो SLFs की सहायता से एक प्रभावशाली 
संचालन और प्रबंधन योजना लागू करें और उन मानको ंका पालन करें जिनके बारे में निर्देश में विस्तार से बताया गया ह।ै इसके अलावा 
एक आदर्श अनुबंध भी बनाया गया है और ULB और SLF के बीच एक औपचारिक अनुबंध जारी करना आवश्यक बनाया गया ह।ै 
राज्य सरकार संचालन और प्रबंधन के भुगतान के लिए भी एक मानक बना दिया ह।ै SHG के सदस्यों  और ULB के अधिकारियो ं
की आपसी बातचीत के साथ-साथ दूसरे राज्यों  के मॉडल्स को देखत ेहुए ये तय गिया ह ैकि ULB शौचालय की एक सीट के लिए, चुने 
गए SHG सदस्य को प्रति महीने 2500 रुपयो ंका भुगतान करेगा (बिना GST के) और भुगतान, हर महीने की 10 तारीख के पहले 
कर दिया जाएगा। प्रति सीट की ये दर स्थानीय स्थिति और शौचालय ब्लॉक की श्रेणी से निर्धारित होगी। हर शहर में MEPMA का 
एक टाउन मिशन कोऑर्डिनेटर (TMC) होता ह ैऔर वही इस पूरी प्रक्रिया को चलाता ह।ै TMCs शहर में ULB और SHG के 
बीच उत्प ्रेरक का काम करता ह ैताकि काम अच्छी तरह से चलता रह।े इस काम में सहयोग देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज 
ऑफ़ इंडिया (ASCI) को तकनीकी साझीदार बनाया गया ह।ै

िनद�श नोट

साव�जिनक और सामुदाियक शौचालयो ंके 
संचालन और प्रबंधन म� �म लेवल फेडरेशन 
(SLF) को शािमल करना

शौचालय 
�बंधन

जानकारी �ोत: एडिमिन��ेिटव �ाफ कॉलेज ऑफ़ इंिडया    

सातवाँ चरण

ULB और MEPMA 
िनयिमत िनगरानी करे

शौचालय 
�बंधन

ULB को कैसे काम करना है?

पहला चरण

MEPMA के साथ 
किम�र मीिटंग कर�

दूसरा चरण

MEPMA लोगो ंको 
जानकारी दे और SLF 
सद�ो ंको पे्र�रत करे

तीसरा चरण

ULB और MEPMA 
साथ िमलकर SLF की 
पहचान कर�  और उ�� 

छांट�

चौथा चरण

ULB, SLF को अनुबंध 
जारी करे

पांचवां चरण

ASCI और MEPMA 
�ारा SLF की �मता 

बढ़ाई जाए

छठा चरण

SLF िनयिमत �प से 
ULB को �रपोट� दे

सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयो ंके प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए ULBs किस तरह से SLFs का उपयोग करें इसका 
एक दिशा-निर्देश तयैार कर लिया गया ह ै जिसमें उस प्रक्रिया के हर चरण का पूरा ब्यौरा ह।ै उसमें सभी भागीदारो ंकी जिम्मेदारियो ं
और उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से लिखा गया ह ैसाथ में भुगतान का स्वरुप भी ह।ै SHG सदस्यों  का हौसला बढ़ाने और उन्हें 
जागरूक बनाने के लिए MEPMA ने सभी शहरो ंके TMCs और TLFs को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमो ंसे जोड़ा और उसकी 
तकनीकी सहायता की, ASCI ने। जिन SLFs को अनुबंध दिया गया था उनके लिए एक प्रमाण-पत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 
चलाया गया। 1500 महिलाओ ंको सुरक्षित स्वच्छता, स्वच्छता में महिलाओ ंकी भागीदारी, अनुबंध की शर्तों, सेवा मानको,ं संचालन 
और प्रबंधन के तरीको,ं निजी सुरक्षा उपकरणो ंके इस्तेमाल, रिकॉर्ड रखने, प्रक्रिया पर निगरानी रखने, काम के हुनर और दूसरे तकनीकी 
पहलुओ ंका प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन SLF सदस्यों  का फोन पर इंटरव्यू लिया गया और कुछ सवाल पूछकर ये अदंाजा लगाया गया कि 
उन्हों ने इस पूरी प्रक्रिया को कितना समझा ह।ै उस मूल्यांकन के बाद, चुने गए सदस्यों  को प्रमाण-पत्र दिए गए और उन्हें संचालन 
और प्रबंधन प्रक्रियाओ ंके योग्य माना गया। जो सदस्य उस मूल्यांकन में सफल नही ंहो पाए थ ेउनके लिए दबुारा प्रशिक्षण दिया गया। 
राज्य सरकार ने भी ULB को निर्देश जारी किया कि वो PTs/CTs के संचालन और प्रबंधन के लिए सिर्फ  प्रशिक्षित/प्रमाण-पत्र धारी 
SHG सदस्यों  को ही रखा जाए।

IV.  उपलब्धियां

तलंेगाना, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया ह ैजिसने स्वच्छता के क्षेत्र में महिलाओ ंकी भागीदारी को लेकर एक सुव्यवस्थित तरीका 
विकसित किया ह।ै आज तक, सार्वजनिक और सामुदायिक एक एक साल के संचालन और प्रबंधन के लिए SLF के डेढ़ सौ सदस्यों  को 
अनुबंध जारी किये जा चुके हैं। प्रति सीट, ढाई हज़ार रुपयो ं(कर रहित) की दर भी तय कर दी गई ह।ै SHG के सदस्यों  को आर्थिक 
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लाभ मिले इसके लिए अनुबंध में ये भी स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सभी बड़े खर्च, जसेै कि पानी और बिजली का मासिक खर्च, 
सेप्टिक टैंक की सफाई, शौचालय मरम्मत और निर्माण का खर्च ULB वहा ंकरेगा। SHG के काम पर नज़र रखने के लिए मासिक 
समीक्षा बठैकें  भी की गईं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सार्वजनिक शौचालयो ंके लिए एक सही समय में निगरानी करने वाला सिस्टम 
भी बनाया जिसका नाम है, पत्ताना प्रगति टॉयलेट मॉनिटरिंग सिस्टम (PPTMS)। PPTMS एप की मदद से सेनिटरी इंस्पेक्टर, हफ् ते 
में दो बार शौचालय का मूल्यांकन कर सकता ह ैऔर देख सकता है कि वहा ँनिर्धारित मानको ंका पालन हो रहा ह ैया नही।ं

V.  प्रभाव

तलंेगाना सरकार की ये पहल अभी शुरूआती दौर में है और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ रही ह।ै 
SHGs को भी ये फायदेमंद लग रहा है और एक अनुबंध से औसत मासिक आमदनी 10 हज़ार रूपये ह,ै औसतन चार सीट की 
देखभाल के हिसाब से। चंूकि इनका प्रबंधन महिलाएं करती हैं इसलिए अब उन सार्वजनिक शौचालयो ंका महिलाएं ज्यादा करने लगी 
हैं जिनका प्रबंधन SHG के सदस्य करत ेहैं। राज्य सरकार इस मुद्दे पर भी गहन अध्ययन किया ह ैकि SHG सदस्यों की जीविका पर 
कितना प्रभाव पड़ रहा ह ैऔर उन क्षेत्रों  की भी पहचान की ह ै जिनमें सुधार किये जा सकत ेहैं या जिनमें हस्तक्षेप करने पर अनजाने 
में ही गलत नतीज ेनिकल सकत ेहैं।

VI. प्रतिफल और सबक

अब समाज में रहने वाले लोगो ंने भी SHG सदस्यों  को स्वच्छता का दूत मान लिया ह।ै इस तरह से वो, सुरक्षित साफ़-सफाई को 
अपनाने के मामले में अपना योगदान दे रह ेहैं और समाज के लोग भी उन शौचालयो ंका इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे स्वच्छता का ये 
सिलसिला आगे भी जारी रह सकता ह।ै इसके अलावा, चंूकि अब महिलाएं ही PT/CT का संचालन कर रही हैं इसलिए महिलाएं भी 
अब ज्यादा संख्या में उन शौचालयो ंका इस्तेमाल करने लगी हैं।

VII. नक़ल की संभावनाएं

राज्य सरकार ने महिलाओ ंके समूहो ंकी भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित तरीका ढंूढ निकाला है और वो उनकी मदद से एक व्यापक 
बदलाव का खाका तयैार कर चुकी है। हर महीने, प्रति सीट ढाई हज़ार रुपयो ंकी आर्थिक सहायता को SHG ने ख़ुशी-ख़ुशी स्वीकार 
कर लिया और एक मिसाल पेश की कि दूसरे राज्य भी ऐसा कर सकत ेहैं। इसी का नतीजा था कि इसी तरह की पहल की शुरुआत, 
आन्ध्र-प्रदेश में हुई।

आज, ऐसी ही पहल आन्ध्र-प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों  में की जा रही ह।ै उनका ब्यौरा इस प्रकार ह:ै

महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हिगंोली शहर में हुई। 2017 में शहर प्रशासन ने तय किया कि शहर के सभी CTs/PTs के संचालन 
और प्रबंधन का काम SHGs करेंगे। ये तय किया गया कि हर एरिया लेवल फेडरेशन (ALF) को उस क्षेत्र के CT/PT की 
देखभाल की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। कार्य-आदेश पर ALF और ULB ने दस्तखत किये और उन्हें ये ज़िम्मेदारी 3 साल के लिए 
दी गई। कुल 21 शौचालय ब्लॉक का अनुबंध 5 ALF सदस्यों  को दिया गया और हरेक ALF को मासिक 13,200 रुपयो ंका 
भुगतान किया गया। ALFs की निगरानी में SHG सदस्यों ने पूरी सफलता के साथ CT/PT का संचालन किया और उन CT/
PT का इस्तेमाल करने वाले लोग भी काफी संतषु्ट दिखे। अगर तलुना करें तो, हिगंोली में ALF सदस्य के साथ अनुबंध किया 
जाता ह ैजबकि तलंेगाना में ये अनुबंध, SHG सदस्य के साथ किया जाता ह।ै

उत्तर प्रदेश में भी सिद्धार्थनगर जिले में ऐसी ही शुरुआत की गई लेकिन ग्रामीण स्तर पर। गावंो ं को ODF+ बनाने के लिए, 
सिद्धार्थनगर के जिला प्रशासन ने कम्युनिटी सेनिटरी कॉम्प्लेक्सेज़ (CSCs) बनाने की शुरुआत की ताकि जिले में आने-जाने वाले 
लोगो ंकी ज़रूरतें पूरी हो सकें , साथ ही साथ उन घरो ंकी भी जिनमें स्थान की कमी की वजह से शुचालय नही ंबन पाए हैं। राज्य 
सरकार के निर्देश के तहत, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक CSC बनाने का फैसला लिया गया। उस हिसाब से जिला प्रशासन
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ने जिले के अलग-अलग गावंो ंमें कुल मिलाकर 1139 CSCs बनवाने की योजना बनाई। विभाग की तरफ से उन CSCs के 
संचालन और प्रबंधन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए। एक सरकारी आदेश में कहा गया कि CSCs के संचालन 
और प्रबंधन का ज़िम्मा किसी अच्छे SHG को दिया जा सकता ह।ै उस आदेश के मुताबिक़, एजेंसी को CSC की दिन में दो बार 
सफाई करवाने के लिए 6 हज़ार रुपये और सफाई के सामान खरीदने और दूसरे फुटकर खर्चों के लिए हर महीने 3 हज़ार रुपये 
दिए जाएंगे। 11 SHGs को उन CSCs की देखभाल की ज़िम्मेदारी सौपं दी गई। धीरे-धीरे वो संख्या 353 SHGs तक पहुँच 
गई जिन्हों ने CSCs की पूरी देखभाल के लिए अनुबंध पर दस्तखत किये हैं।

उड़ीसा में, आठ शहरो ंमें CTs/PTs के संचालन और प्रबंधन का काम महिलाओ ंऔर किन्नरो ंके SHGs को दिया गया ताकि 
उन्हें भी जीविका कमाने का एक अच्छा जरिया मिल जाए। तलंेगाना मॉडल की तरह उड़ीसा में भी शहर के हर वार्ड के ऐसे SHG 
सदस्यों  की पहचान की गई जो इस काम में दिलचस्पी रखते थ,े और उन SHG सदस्यों का चुनाव करके उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। 
एक मेमोरेंडम ऑफ़ अडंरस्टैंडिगं (MoU) पर भी SHG और ULB ने दस्तखत किये जिसके तहत ULB और राज्य सरकार 
को उनकी मदद करनी थी। सफाई के अतिरिक्त सामान खरीदने और ज़रुरत के मुताबिक़ दूसरे कार्य करने में SHGs की मदद 
करने के लिए सरकार ने उनके लिए सीड फिनान्स िंग की भी व्यवस्था की।

तमिलनाडु के त्रिची शहर ने भी, CT/PTs के प्रबंधन के लिए यही तरीका अपनाया। दो दशक पहले वाटर एड, गैरसरकारी संस्था, 
ग्रामालय की मदद से SHGs के वालंटियर चुने गए और उनसे सेनिटशन, हाइजीन, एजकेुशन (SHE) टीम्स बनाई गईं जिनका 
काम था, शौचालयो ंका प्रबंध देखना।

मगर, और बहेतर सेवा देने के साथ-साथ निरंतरता और ज़िम्मेदारी बढ़ाने के लिए और भी सहायता की आवश्यकता थी। इसके 
लिए जिन CT/PTs का संचालन SHE टीम कर रही थी उन्हें सिटी-वाइड इन्क्लुज़िव सेनिटशन (CWIS) प्रोग्राम से जोड़ दिया 
गया। मकसद था संचालन और प्रबंधन को बहेतर बनाना और CT/PTs की आर्थिक स्थिति सुधारना ताकि उनका इस्तेमाल और 
बढ़े और लोग, खुले में शौच जाना बंद करें। इसकी शुरुआत 40 SHE टीम्स के साथ की गई और अब इस कार्यक्रम के साथ दूसरे 
इलाके की टीम्स को भी जोड़ा जाने लगा ह।ै SHE टीम्स आज शहर में करीब डेढ़ सौ सार्वजनिक शौचालयो ंका संचालन और 
प्रबंधन कर रही हैं। इस पहल के माध्यम से महिलाएं इतनी सक्षम हो गईं कि वो ज्यादा बड़े पैमाने पर CT/PTs का संचालन कर 
सकें । इसके लिए उन्हें कई अलग-अलग पहलुओ ंका प्रशिक्षण दिया गया जिसमें टीम बनाना, रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट करना, CT 
का संचालन और प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता शामिल थ।े SHE टीम्स को वीमेंस एक्शन इन विलेज इम्पावरमेंट (WAVE) 
फेडरेशन से जोड़ा गया और उसमें हर SHE टीम का एक सदस्य WAVE फेडरेशन में शामिल किया गया। इस संगठित प्रयास से 
क्रॉस-सब्सिडाईज़ेशन के मौके बढ़े हैं और शौचालयो ंका इस्तेमाल करने वालो ंकी संख्या भी बढ़ी है जिससे उन जगहो ंपर शौचालयो ं
के रख-रखाव के लिए पैसे मिल जाते हैं जहा,ँ शौचालयो ंका इस्तेमाल करने वालो ंकी संख्या बहुत कम ह।ै फेडरेशन के ज़रिये 
नियमित रूप से प्रबंध-सम्बन्धी बठैकें  होती हैं और मेकेनिज्म बना लिए गए हैं। डेढ़ सौ SHE टीम्स की करीब 400 महिलाओ ं
को प्रशिक्षण दिया जा चुका ह।ै इसके साथ-साथ, समाज के उस तबके को भी रोज़गार मिला ह ैजो काफी पिछड़ा हुआ था, जसेै 
कि दिव्यांग, गरीब, विधवा या बज़ुुर्ग लोगो ंको इन सुविधाओ ंकी देखरेक का काम दिया गया है। ये टीम्स, अपने गाँव-कस्बों  में 
भी स्वच्छता और साफ़-सफाई के प्रति जागरूकता फैलाती हैं और लोगो ंको बताती ह ैकि खुले में शौच करने के क्या नुकसान हैं, 
साफ़-सुथरे शौचालयो ंकी क्या अहमियत ह ैऔर उन्हों ने ठोस कचरा निष्पादन के लिए एक व्यक्ति की नियकु्ति भी की ह।ै

अध्ययन का मलू स्रोत: एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया (ASCI)

दूसरे सहयोगी: सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन (CWAS), CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी; CSE; IIHS और EY
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3.	 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयो ंके प्रबंधन के लिए साराप्लास्ट का निजी क्षेत्र का 
मौलिक मॉडल

मूल विचार

भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में की गई थी और लक्ष्य था, स्वच्छता सुविधाओ ंकी कमी को दूर करना और 
भारत के सामान्य लोगो ंके बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। 2014 से अभी तक भारत में दस करोड़ से 
ज्यादा शौचालय बनाए जा चुके हैं जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों  में बनाए गए निजी और सार्वजनिक शौचालय भी शामिल हैं। 
हालाकंि स्वच्छता सुविधाओ ंकी कमी को तो शौचालयो ंके निर्माण से दूर कर लिया गया लेकिन उनकी साफ़-सफाई और देखभाल 
अभी भी एक समस्या है, खासकर सार्वजनिक स्थानो ंपर। गंदे और असुरक्षित शौचालयो ंके इस्तेमाल से महिलाएं कतराती हैं और 
जब कोई विकल्प न हो तब अक्सर उसका नतीजा होता ह ैतरह-तरह के संक्रमण और माततृ्व स्वास्थ्य को नुकसान।

कम आय स्रोत वाली महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर। नगरपालिका कर्मचारी, शहर की सफाई करत ेहैं और पुलिस बल गश्त करता है, 
मध्य वर्ग की महिलाएं और किशोरिया ंकाम और पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाती हैं और ये सब काफी असुरक्षित होत ेहैं क्योंकि , 
शहरी क्षेत्रों  में सार्वजनिक शौचालयो ंकी कमी होती ह।ै

पुण ेकी साराप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पोर्टेबल सेनिटशन उद्योग के क्षेत्र में 1999 में ही एक बड़ी पहल की और 2016 में उसने 
फैसला किया कि वो सार्वजनिक स्थानो ंपर महिलाओ ंके लिए शौचालयो ंकी व्यवस्था करेगी। साराप्लास्ट अब बड़ी सक्रियता के 
साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) की प्राप्ति के लिए काम कर रही ह।ै उसकी कोशिश ह ैकि जिन्हें सबसे ज्यादा ज़रुरत 
ह ैउन्हें सुगम और व्यवस्थित शौचालय मिलें।

पुण े महानगरपालिका और पुण े स्मार्ट सिटी के सहयोग से साराप्लास्ट ने Ti सेंटर्स (TiC) बनाए हैं जो महिलाओ ं के लिए 
सावर्जनिक शौचालय का काम करत ेहैं। ये संगठन पुरानी बसो ंमें बदलाव करके उन्हें सार्वजनिक शौचालय बना देता ह ैऔर उन्हें 
मौजदूा ढाचेँ के ऊपर रख देता ह,ै जसेै कि ज़मीन के नीचे मौजूद पानी और नाले। बसो ंसे बने शौचालयो ंका इस्तेमाल करने का 
विचार आने के बाद अब ये संगठन बहुत तज़ेी से इस तरह के शौचालयो ंको बनाकर सही जगह पर खड़ा कर देता ह ैऔर इसके 
लिए उसे, शहर की मुख्य जगह भी मिल जाती ह।ै महिलाएं भी ऐसी जगहो ंपर बने शौचालयो ंका इस्तेमाल करने से नही ंहिचकती 
हैं क्योंकि  वो किसी खाली-बियावान जगह पर नही ंहोत।े

I.  सन्दर्भ

भारत के महाराष्ट्र प्रांत में पुण े दूसरा सबसे बड़ा और भारत का आठवा ंसबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ह,ै 2020 के आकंड़ो ं के 
अनुसार उसकी आबादी करीब 74 लाख है। उसे कई बार, भारत में रहने लायक सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया ह।ै पुण ेशहर में 
खराब स्वच्छता के कारण कई संक्रामक बीमारियो ंका खतरा बढ़ गया था, खासकर महिलाओ ंके लिए क्योंकि  वो मानव-मल के संपर्क  
में रहती हैं। उसकी वजह से विकास के इन मानको ंपर बरुा प्रभाव पड़ता ह।ै

स्वास्थ्य: 2019 में WHO के अध्ययन के अनुसार, पानी, स्वच्छता और साफ़-सफाई की सही व्यवस्था नही ंहोने की वजह से भारत 
के आठ लाख 27 हज़ार लोग हर साल मारे जात ेहैं जिनमें से करीब 60% मौतें डायरिया की वजह से होती हैं। माना जाता है कि खराब 
स्वच्छता के कारण करीब चार लाख 32 हज़ार लोगो ंकी मौत हो जाती ह।ै

शिक्षा: 2019 के आकंड़ो ं के अनुसार, लड़के और लड़कियो ं के लिए अलग-अलग शौचालय नही ं होने के कारण, स्कू ल जाने वाली 
लड़कियो ंकी संख्या में करीब 12% की कमी आई। भारत में हर साल करीब दो करोड़ 30 लाख लड़किया,ं माहवारी सम्बन्धी जानकारी 
की कमी और साफ़-सुथरे शौचालयो ंकी कमी की वजह से स्कू ल जाना छोड़ देती हैं।
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उत्पादकता: सुरक्षित स्वच्छता की कमी की वजह से न सिर्फ  उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है उससे परेशान होते हैं बल्कि परिवार 
के दूसरे सदस्य भी प्रभावित होते हैं, खासकर वो महिलाएं जिन्हें बीमार की देखभाल का काम सौपंा जाता है।

II.  हस्तक्षेप

	� टॉयलेट इंटीग्रेशन सेंटर्स (TiCs) वो समेकित स्वच्छता कें द्र होत ेहैं जिनका काम होता है, पुरानी बसो ंसे शौचालय बनाना 
और उनके संचालन का काम, प्रशिक्षित महिलाओ ंको देना। वो सिर्फ  सौर ऊर्जा से चलत ेहैं और एक नाले से जड़ेु होत े
हैं मल निकासी के लिए, अलग से नालियो ंकी व्यवस्था नही ंकरनी पड़ती ह।ै ये शौचालय में फ्लश करने और हाथ धोने 
के लिए साफ़ पानी की भी व्यवस्था करत ेहैं। इनमें कई दूसरी खूबिया ँभी होती हैं जसेै कि पश्चिमी और भारतीय ढंग के 
शौचालय, समुचित पानी वाले नलके, पैनिक बटन्स, डिजिटल फीडबकै सिस्टम्स और सौर ऊर्जा से चलने वाली बत्तिया।ं इन 
खूबियो ंके अलावा ये कें द्र उन रेवेन्यु मॉडल्स पर भी चलत ेहैं जिनमें महिलाओ ंके लिए स्वच्छता उत्पाद बनाना और उनका 
निपटारा करना, दूध पिलाने के लिए स्पा बनाना, शॉपिगं कियोस्क्स बनाना, कैफे, परामर्श कक्ष, स्वास्थय कें द्र, शौचालयो ं
की जानकारी देने वाले ऐप बनाना, उनकी गूगल मैपिगं और दूसरे शौचालयो ं के मुकाबले किसी शौचालय को सही दर्जा 
देने जसेै काम शामिल हैं।

	� TiCs का मुख्य मकसद ह ैलोगो ंको उत्तम गुणवत्ता और कम खर्च वाली सुरक्षित स्वच्छता सेवा देना। स्वच्छ और सुरक्षित 
सेवा के उपयोग से महिलाएं भी स्वस्थ स्वच्छता व्यवहार को अपनाएंगे जिससे उनका अपना स्वास्थ्य भी बहेतर होगा।

	� व्यवसाय से जड़ेु उद्देश्य: अभी तक साराप्लास्ट, पुण े शहर में 12 TiCs लगा चुकी ह ै और वो सभी ऐसी जगहो ं पर 
लगाए गए हैं जहा ँकम आय वर्ग की महिलाएं उनका इस्तेमाल कर सकें . इस मॉडल को संचालन के लायक बनाने के लिए 
साराप्लास्ट ने पुण े नगर निगम के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई ह ै जिसके तहत ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्रों  में इनका 
संचालन और देखभाल समुचित तरीके से हो सके. साराप्लास्ट उन स्थानो ंको आमदनी के स्रोत भी बनाना चाहती ह ैजहा ँ
वो विज्ञापन के लिए स्थान देगी, वहा ंसेनिटरी नैपकिन और पानी की बोतलें बचेी ंजाएंगी ताकि, उनकी देखभाल का खर्च 
पूरा किया जा सके।

	� सामाजिक उद्देश्य: TiCs एक ऐसा स्वच्छता समाधान ह ैजो भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से जड़ुा ह ैऔर उसका 
मुख्य लक्ष्य ह,ै शहरी इलाको ंमें खुले में शौच जाने को रोकना। ये मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों  पर ध्यान देत ेहैं, झोपड़पट्टियो ं
में रहने वाली महिलाओ,ं मुख्य आबादी के बीच रहने वाली महिलाओ ंऔर बाज़ार या छोटे व्यवसाय केन्द्रों  में काम करने 
या सामान बचेने वाली महिलाओ ंपर। ये समाधान कई और मूलभूत सुविधाएं भी देता ह ैजसेै कि निगरानी और मूल्यांकन 
करने वाली एक ऐसी टीम के गठन पर जो नियमित रूप से इसके प्रभाव पर नज़र रखती है, एक ख़ास किस्म के M&E 
फ्रेमवर्क   के निर्माण और आकंड़े जमा करने की योजना पर ताकि सभी मुख्य आकंड़े जमा किये जा सकें , जसेै कि शौचालयो ं
का इस्तेमाल करने वालो ंकी संख्या कितनी ह,ै यज़ूर प्रोफाइल क्या ह ैऔर किस तरह से हाथ धोने और सेनिटरी पैड्स का 
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इस्तेमाल करने से महिलाओ ंके व्यवहार में कितना अतंर आ रहा है। इन सभी के सही आकलन के बाद ये सेवा और भी 
प्रभावशाली बन जाती ह।ै इस्तेमाल से जड़ेु आकंड़ो ंऔर उसके प्रभाव की जाचं के बाद अगले पाचं वेशो ंमें दूसरे शहरो ंमें 
भी इस मॉडल के इस्तेमाल के लिए अच्छा-ख़ासा निवेश जमा किया जा सकेगा।

III.  लागू करने के तरीके

2016 में, साराप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पुण ेनगर निगम के साथ मिलकर इन केन्द्रों  के संचालन का ज़िम्मा लिया और उसका मकसद 
था इन केन्द्रों  को स्वावलंबी बनाना और भारत के कम आय-वर्ग के लोगो ंको सुरक्षित स्वच्छता देना। इसके लिए, साराप्लास्ट ने इस 
तरह से सहयोग दिया:

	� उपयकु्त रेवेन्यु मॉडल्स के आधार पर दैनिक संचालन 
और प्रबंधन करना

	� एक आम बस को TiC वाश सुविधा में परिवर्तित करना

	� स्थानीय महिला उद्यमियो ं को प्रशिक्षण देना और उन्हें 
इन सुविधाओ ंके संचालन योग्य बनाना।

इस सुविधा को लगाने के लिए तीन चरणो ंवाली व्यवस्था की गई ह:ै 
1. ULB जो Capex और ज़रूरी अनुमतिया ँ लेता ह ै और पानी 
और बिजली वगैरह की व्यवस्था करता ह।ै 2. उसके संचालन के 
लिए महिला उद्यमियो ंको तयैार करना और, 3. 3S साराप्लास्ट जो 
इस अभियान को सहयोग देगी।

3S सारा�ा� से िमलने वाला सहयोग  
पिरयोजना की �प-रेखा बनाना, 
पिरयोजना का औिच� बताना, मिहला 
उ�िमयो ंको संचालन और �बंधन के 
यो� बनाना, पिरयोजना की िनगरानी 
करना; इन के�ो ंके िलए �ान का चुनाव 
भी सारा�ा� ही करेगी

सरकार से िमलने वाला सहयोग 
शु�आत के 6 महीने तक Capex और 
Opex के साथ-साथ एक साव�जिनक 
शौचालय के िलए सही जगह की अनुमित 
देना (ऐसी जगह जहा ँ�ादा से �ादा 
लोग आएं), आय के �ोत बढ़ाने के िलए 
अनुमित देना और पानी और िबजली की 
�व�ा करना

मिहला उ
िमयो ंसे िमलने वाला 
सहयोग  
साफ़-सुथरे शौचालय और हाथ धोने की 
उिचत �व�ा करना, �ा� स�¡ी 
सहयोग देना उ¢ाद और सेवाओ ंकी 
िब¤ी, समाज को जोड़ना, जाग�कता 
फैलाना और �िश©ण देना  

IV.  उपलब्धियां

इस परियोजना का उद्देश्य है, महिलाओ ंको WASH की सुविधा देना

	� भारत में करीब 35 करोड़ 50 लाख महिलाएं सुरक्षित सेंटेशन सुविधाओ ंसे वंचित हैं

सरकार
मिहलाओ ंके िलए WASH ल� 
और सामािजक मया
दा की 
ाि�; 
िनजी ��ेो ंसे आ�थक सहायता लेना 
और मिहलाओ ंके िलए रोज़गार के 

नए अवसर तयैार करना.  

शहरी मिहलाएं   
शहरी मिहलाओ ंके 

WASH सुिवधाओ ंतक 
जाने के लाभ; सुर�ा 
स��ी सामािजक 
चुनौितयो ंम� कमी 

मिहला उ�मी
मिहला उ�िमयो ंको 
�वसाय के नए मौके 
उपल� कराना  

3S
सारा�ा�
सोशल
�ो
ाम

शहरी क्षेत्र ों में मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन: सेवा और व्यापार मॉडल24 



	� बहेतर और सुरक्षित सेनिटशन से महिलाओ ंके लिए संक्रामक बीमारियो ंका खतरा कम हो जाएगा, उन्हें किसी तरह के हमले 
का डर नही ंरहगेा और खुले में शौच के लिए जाने की वजह से शर्मिंदगी भी नही ंउठानी पड़ेगी।

इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है, महिला सशक्तिकरण

	� महिलाओ ंको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और घरो ंमें आय के स्रोत दगुने करने पर कागी विचार-विमर्श चल रहा है।

	� इस तरह के बदलाव की वजह से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, यहा ँतक कम आय वर्ग की महिलाएं भी खुद को पहले से 
ज्यादा सक्रीय महसूस करने लगी हैं।

ये परियोजना, पर्यावरण के लिए भी हितकारी है

V.  प्रभाव

पुण े और हैदराबाद का महिलाओ ं और लड़कियो ं ने दो लाख से 
ज्यादा बार इस्तेमाल किया। ये शौचालय निजी, सुरक्षित और सिर्फ  
महिलाओ ं के लिए हैं और इनकी मदद से महिलाएं उन मुद्दों  की 
जानकारी हासिल कर सकती हैं जो महिलाओ ं के स्वास्थ्य के लिए 
संवेदनशील हो सकते हैं। महिलाओ ंको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारिया ँ
पर्चों, विडियो और महिलाओ ं की स्वास्थ्य समस्याओ ं पर बातचीत 
करके दी जा सकती ह ैऔर उन्हें पौष्टिक आहार लेने और योग करने 
की भी सलाह दी जा सकती है।

ये परियोजना सीध ेतौर पर SDG 6.2 से जड़ुी ह ैजिसका लक्ष्य ह,ै 
खुले में शौच को पूरी तरह से रोकना और SDG 9 (टारगेट 9c) 
से भी जो इन्टरनेट मुहयैा करवाने की बात कहता ह।ै ये परियोजना 
SDG3 (स्वास्थ्य), SDG4 (शिक्षा) और SDG5 (लैंगिक 
बराबरी Gender Equality) में भी सहयोग करती ह ैजिससे लम्बे समय के बाद SDG1 (गरीबी) ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी। 
इस परियोजना से उन महिलाओ ंको काफी सहायता मिलेगी जो आगे चलकर स्वच्छता उद्यमी या इन शौचालयो ंकी संचालक बनना 
चाहती हैं और उन्हें भी जो इन शौचालयो,ं कैफे और स्वास्थ्य सेवाओ ंकी उपभोक्ता होगंी।
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VI.  प्रतिफल और सबक

अभी तक इस परियोजना से पुण,े हैदराबाद और अडंमान द्वीपसमूह की करीब दो लाख से ज्यादा महिलाओ ंको फायदा मिल चुका 
ह।ै इस परियोजना को अलग-अलग मीडिया पर भी काफी लोकप्रियता मिली है जैसे कि सोशल मीडिया चैनल और अलग-अलग 
न्यूज़ चैनल्स पर। इस परियोजना का विस्तार निर्भर करता ह ैस्थानीय सरकारी निकायो ंऔर महिला उद्यमियो ं के साथ सही साझदेारी 
पर जिसके तहत इन TiC सुविधाओ ंपर उचित सरकारी विज्ञापन लगाए जा सकत ेहैं और स्थानीय महिलाओ ंऔर उद्यमियो ंके लिए 
ऑनलाइन/रिटल कें द्र बनाए जा सकते हैं जहा ँ से वो तरह-तरह के उत्पाद खरीद सकती हैं और अपने घर में बने उत्पाद और हणै्ड 
वाश/ हैण्ड सैनिटाइज़र्स/सेनिटरी उत्पाद बचे भी सकती हैं। इस तरह से एक TiC सुविधा में एक हायजीन केयर सेण्टर बनाने में मदद 
मिलेगी जहा ँमहिलाओ ंके लिए साफ़-सफाई के उत्पाद बचेे जा सकें गे।

VII.  नक़ल की संभावनाएं

	� इस परियोजना की नक़ल हदैराबाद, आन्ध्र-प्रदेश के पास नारायणपेट और जलपल्ली में कम आय वर्ग वाले क्षेत्रों  में की 
गई है

	� पुराने शिपिगं कंटेनर्स को TiC स्वास्थ्य कें द्र में बदल दिया गया ताकि उस जगह पर स्थान की कमी से आसानी से निपटा 
जा सके

	� इस परियोजना से स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोगो ंको जोड़ा गया जो इन शहर के लोगो ंको स्वास्थ्य सेवाएं देत ेहैं और इन 
शौचालयो ंका संचालन और प्रबंधन करत ेहैं।

   

अध्ययन में मखु्य साझीदार: साराप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
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4.	 भुबनेश्वर, उड़ीसा में तंग जगहो ंऔर अस्वच्छ शौचालयो ंकी समस्या से निपटने के लिए 
बनाए गए सामान्य सेप्टिक टैंक

मूल विचार

2019 में उड़ीसा के 114 शहरी क्षेत्र के निकायों  ने स्वयं  को 100% ओपन डेफिकेशन फ्री (ODF) शहर/क़स्बा घोषित कर 
दिया। हालांकि जब जनू 2017 में AMRUT मिशन से जड़ेु नौ शहरों  में जाचं की गई तो पाया गया कि भबुनेश्वर के 780 घरों  
में से 28% घरों  के शौचालय साफ़-सुथरे नही ंथे। उसी तरह से दूसरे शहरों  में भी करीब 15 से 20% शौचालय स्वच्छ नही ंथे।

I.  सन्दर्भ

उड़ीसा ने अपने हर शहर को ODF घोषित कर दिया और वो भारत में ODF++ का दर्जा हासिल करने वाले राज्यों  की दौड़ में 
आगे चल रहा ह।ै सरकार ने भी अस्वच्छ शौचालयो ंको स्वच्छ शौचालय में बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 
(SBM) के तहत अस्वच्छ शौचालयो ंको स्वच्छ शौचालय में बदलने का प्रावधान ह।ै SBM योजना के तहत कमज़ोर तबके के लोगो ं
को आठ हज़ार रुपये दिए जात ेहैं जिनमें से चार हज़ार रुपये भारत सरकार (GoI) और चार हज़ार रुपये उड़ीसा सरकार (GoO) 
देती ह।ै जिनकी स्थिति थोड़ी बहेतर ह ै उन्हें 6,667 रुपये दिए जात े हैं (भारत सरकार से चार हज़ार रुपये और उड़ीसा सरकार से 
2,667 रुपये)। लेकिन झोपड़पट्टियो ंमें हर घर में पर्याप्त स्थान नही ं होने की वजह से उन घरो ंमें अलग शौचालय बना पाना बहुत 
मुश्किल होता है। इसका समाधान निकाला गया, सामुदायिक सेप्टिक टैंक बनाकर। सामुदायिक सेप्टिक टैंक अलग कन्टेनमेंट यनूिट के 
मुकाबले काफी सस्ता होता ह।ै

इसे इस उदाहरण से और अच्छी तरह से समझा जा सकता ह:ै पाचं सदस्यों  वाले एक परिवार के लिए एक अलग शौचालय के साथ 
एक अलग सेप्टिक टैंक बनाने पर, 25 से 30 हज़ार रुपयो ंका खर्च आता ह,ै जबकि सामुदायिक सेप्टिक टैंक पर हर घर के लिए लागत 
करीब 17 हज़ार रुपये होती ह।ै 

II.  हस्तक्षेप

भुबनेश्वर की मा ँ मंगला झोपड़पट्टी में SBM-अर्बन योजना के तहत एक सामुदायिक सेप्टिक टैंक बनाया गया। उस योजना को टाटा 
ट्रस्ट से तकनीकी सहायता मिलती ह ैऔर उसी ने उसके निर्माण के दौरान पूरा इंजीनियरिंग सहयोग दिया था जबकि पैसो ंकी व्यवस्था 
SBM-U और वहा ंके घरो ंने मिलकर की थी। इसी तरह से अब बरेहामपुर नगर निगम भी उस वार्ड में एक सामुदायिक सेप्टिक टैंक 
बनवा रहा ह ैजिसमें राजगीरो ंके कुल 27 घर हैं।

उस ब�ी म� ULB ज़मीन की 
उपल�ता की जाचं करे  

	� शौचालय बनाने और उसके िलए 
पैसो ंके इंतज़ाम के िलए उपयोगकता�ओ ंसे 

सलाह लेना आव�क

सेि�क ट�क बनाने के िलए पैसे देना
ULB अपने इंजीिनयिरंग िडपाट�म�ट 
के ज़िरये िनमा�ण की इंजीिनयिरंग 

पर नज़र रखेगा

1 2 3

सेि�क ट�क का िनमा�ण

6

वो, ठेकेदारो ंका
चुनाव करेगा

ब�ी म� रहने वाले
�नरमंद मजदूरो ंसे काम लेगा

सेि�क ट�क के संचालन और 
�बंधन के िलए ब�ी को स�म 

बनाना  

7

5 4

अ	ा�कर शौचालयो ंकी 
पहचान करना और उनका एक 

न�ा बनाना  
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1.	 इस हस्तक्षेप को शुरू करने के लिए ULB को उन घरो ंकी लिस्ट बनानी होगी जिनमें अस्वास्थ्यकर शौचालय हैं। आमतौर पर, 
उस वार्ड के सेनिटरी इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी होती है और ULB स्तर पर वो आकंड़े जमा किये जा सकत ेहैं। फिर उन 
आकंड़ो ंके हिसाब से बस्ती में उस स्थान की पहचान की जा सकती ह ैजहा ँसेप्टिक टैंक बनाया जा सकता ह।ै

2.	 स्थान तय करने के बाद एक सामुदायिक सेप्टिक टैंक बनाने के लिए उस जगह की तलाश की जा सकती ह ैजहा ँसेप्टिक टैंक बनाया 
जा सकता ह।ै वो जगह, घरो ंके मुकाबले कम ऊंचाई पर होनी चाहिए ताकि शौचालयो ंसे निकलने वाला मल कचरा, गुरुत्वाकर्षण 
के सहारे उस टैंक तक पहुँच सके।

3.	 बस्ती का चुनाव करने और वहा ंजगह मिल जाने के बाद बारी आती ह,ै वहा ँरहने वाले लोगो ंको ये समझाने की कि एक सुरक्षित 
ऑनसाइट सिस्टम कैसे बनाया जा सकता ह।ै ये काम, लोगो ं से बातचीत करके और उन्हें ये समझाकर किया जा सकता ह ै कि 
स्वच्छ शौचालय कितने ज़रूरी हैं और असुरक्षित तरीको ंका इस्तेमाल करने पर कितना बरुा प्रभाव हो सकता ह।ै

4.	 इसके बाद, टैंक निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने वाले स्रोतो ंकी खोज की जानी चाहिए। आर्थिक सहायता देने वाले स्रोतो ं
में SBM, CSR, कम्युनिटी फंड्स और माइक्रो फिनासं संस्थाओ ंसे मिलने वाला क़र्ज़ शामिल ह।ै

5.	 जब तक पैसो ं की व्यवस्था होती ह ै तब तक, सामुदायिक सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन तय किया जा सकता ह।ै बरेहामपुर में वो 
डिज़ाइन दिया टेक्नीकल सपोर्ट यनूिट ने और साथ में ULB के इंजीनियरिंग विभाग का भी सहयोग मिला। प्लंबि गं का डिज़ाइन 
स्थान के हिसाब से बदल सकता ह।ै

6.	 सामुदायिक सेप्टिक टैंक के संचालन और प्रबंधन के लिए, टैंक के निर्माण के बाद, ULB/टेक्नीकल सपोर्ट टीम को उसके 
उपभोक्ताओ ंसे मशविरा करना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताना होगा कि प्लंबि गं की देखभाल कैसे करनी ह ैऔर कैसे 
उसे हर दो-तीन साल पर साफ़ करना ह।ै उस दौरान लोगो ंको उसका खर्च देने के लिए भी तैयार करना होगा।

III.  उपलब्धियां

	� इस परियोजना से अस्वास्थ्यकर शौचालयो ंसे छुटकारा पाने का एक अच्छा समाधान मिला है

	� सामुदायिक सेप्टिक टैंक्स किसी बाहरी संस्था की आर्थिक मदद के बिना भी बनाए गए हैं। उन्हें, बस्ती में रहने वाले लोगो ं
ने अपने पास से पैसे मिलाकर बनवाया था और उन्हें SBM के भी सहायता मिली।

	� सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक हैं लेकिन टैंक निर्माण के बाद बस्ती के लोगो ंको एक काम ज़रूर करना होगा, सेप्टिक 
टैंक भर जाने पर उसे खाली करके उसकी सफाई करनी होगी।

IV.  प्रभाव

	� ULB और राज्य स्तर पर अस्वास्थ्यकर शौचालयो ंके डेटाबसे का निर्माण: अभी हमारे पास, अस्वास्थ्यकर शौचालयो ंका 
जो डेटाबसे ह ैवो 2011 की जनगणना पर आधारित है। चंूकि जनगणना हर दस साल पर की जाती ह ैइसलिए स्वच्छ 
शौचालयो ं पर नज़र रख पाना बहुत मुश्किल काम ह।ै इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये ह ै कि ULB स्तर पर ही एक 
डेटाबसे बना लिया जाए। और उसे SBM पर डालकर उसे अपडेट किया जा सकता ह।ै

	� सामुदायिक सेप्टिक टैंक के निर्माण के बाद उसे खाली करने और उसकी सफाई का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता ह।ै

	� आर्थिक सहायता के लिए नीति द्वारा हस्तक्षेप: सामुदायिक सेप्टिक टैंक्स के निर्माण लिए अनुदान देने की व्यवस्था, नीति द्वारा 
हस्तक्षेप कहा जा सकता ह।ै इसकी बदौलत इस परियोजना को दूसरे शहरो ंमें भी लागू किया जा सकता ह।ै

	� स्वच्छ शौचालय की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना: सामुदायिक शौचालय बनाने की दिशा में बस्ती में रहने वाले लोगो ं
को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बरेहामपुर में कारपोरेशन ने सामुदायिक सेप्टिक टैंक बनाने की बातचीत शुरू की थी और बाद 
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में उसके उपभोक्ताओ ंसे परामर्श भी किया। सबसे अहम ्बात ये ह ै कि हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए ज़रूरी ह ै कि बस्तियो ंमें 
उसकी मागं बढ़ाई जाए। और इसके लिए नियमित रूप से IEC की मदद ली जा सकती ह।ै

V.  प्रतिफल और सबक

	� बस्ती के लोगो ंको शौचालय के डिज़ाइन और निर्माण के लिए तकनीकी और कारगर सहायता की ज़रुरत पड़ेगी

	� हर जगह के हिसाब से वहा ंके लिए सेप्टिक टैंक का अलग डिजाईन बनाना बहुत ज़रूरी ह।ै “एक ही हर जगह चल जाएगा” 
वाली बात गलत होगी।

VI.  नकल की संभावनाएं

	� इस परियोजना की नक़ल पूरे भारत के किसी भी शहर में कम आय वर्ग के लोगो ंके लिए, अस्वास्थ्यकर शौचालयो ंके स्थान 
पर और जहा ँअलग शौचालय बनाने लायक जगह न हो वहा ँकी जा सकती ह।ै इसकी नक़ल उन जगहो ंपर भी की जा 
सकती ह ैजहा ँजगह तो हो लेकिन कम आय की वजह से बस्ती के लोग अपना मल-कचरा सीध ेखुली जगह पर डाल देत े
हैं। अगर बस्ती के लोग मिलकर टैंक का निर्माण करवाएं तो हर घर पर आने वाला निर्माण खर्च बहुत कम हो जाएगा। इस 
लिहाज़ से भी ये एक अच्छा विकल्प है।

	� उड़ीसा में इस परियोजना की सफलता को दिखाने के लिए उन जगहो ंपर ऐसे दस और सामुदायिक सेप्टिक टैंक बनवाने की 
पहल की गई जहा ंअस्वास्थ्यकर शौचालय बने थ ेया वहा ंबने सेप्टिक टैंक्स का डिज़ाइन सही नही ंथा। बरेहामपुर में सेप्टिक 
टैंक्स के संचालन और प्रबंधन का काम कारपोरेशन के सहयोग से टेक्निकल सपोर्ट यनूिट फॉर फीकल स्लज एंड सेप्टेज 
मैनेजमेंट ने संभाला। दूसरे शहरो ंमें भी ऐसा कुछ करने के लिए स्थानीय सेल्फ-हले्प ग्रुप्स और कम्युनिटी और्गैनाइज़र्स की 
मदद ली जा सकती है। इस तरह से हमारे इकोसिस्टम के अदंर ही इस प्रक्रिया को लम्बे समय तक कायम रखा जा सकेगा।

सावदा घेवरा-सरल नालियाँ
	� सरकार ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के बाहरी इलाके में सावदा घेवरा कॉलोनी बसाने का फैसला लिया। 2007 में करीब 

साढ़े आठ हज़ार लोगो ंको यहा ँघर बनाने की ज़मीन दी गई मगर सावदा घेवरा में नालियो ंऔर पीने के पानी की कोई 
व्यवस्था नही ंकी गई थी। 2021 तक इस बस्ती में इन सुविधाओ ंका कोई प्रावधान ही नही ंहै।

	� हर ब्लॉक में एक सामुदायिक शौचालय ह ैजिसकी सही देखभाल नही ंकी जाती और वो काफी गंदे भी रहत ेहैं। रात के 
समय लोग खुले में शौच के लिए मजबरू हो जात ेहैं क्योंकि  इस सानुदायिक शौचालय को रात में बंद कर दिया जाता 
ह।ै जो लोग अपने घर में एक शौचालय बना सकत ेहैं उनके लिए नालियो ंकी कोई व्यवस्था नही ंह।ै इन शौचालयो ं
को ज़मीन के नीचे बने गड्ढों  से जोड़ा गया ह ैऔर वही ँसारा मल कचरा जमा होता ह।ै

	� ग्रामीण इलाको ंमें दोहरे गड्ढों  वाली टेक्नोलॉजी अपनाई गई मगर यहा ँलोगो ंके पास, घर के बाहर तो काफी जगह थी 
मगर वो उपयकु्त नही ंथी क्योंकि  वो बहुत छोटे कमरे में रहत ेथ।े यहा ँरहने वाले लोग, हर दो महीने पर मल-कचरे 
की सफाई पर 600 रुपये खर्च करत ेथ।े कुछ घरो ंमें मल-कचरे का पानी घर की दीवारो ंसे रिसता था जिससे पहले 
से ही कमज़ोर दीवारें और ज्यादा कमज़ोर होने लगी थी।ं

	� CURE ने यहा ँ एक ब्लॉक में सरल नालिया ँ बनाने की एक पायलट परियोजना शुरू की। इस तरह की नालिया ँ
बिलकुल नए किस्म की हैं और उन्हें बनाने पर ज्यादा खर्च भी नही ं आता, खासकर ज्यादा घनी बस्तियो ं में। ये 
स्वच्छता का वो समाधान ह ै जो ऐसे लोगो ं के लिए ह ै जो स्वच्छता सेवाओ ं से वंचित हैं। इस तरह की नालियो ं के 
लिए कम व्यास वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे होकर मानव-मल जाता ह।ै इन पाइपो ं को कम
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गहराई में ज़मीन के नीचे लगा दिया जाता है। उसके लिए बहुत बड़े और खर्चीले गड्ढे बनाने की ज़रुरत नही ंपड़ती। 
ये नाली, एक अपकेन्द्रित सामदुायिक टैंक में मिलती हैं और मल कचरे का निपटारा करती हैं। सामदुायिक पार्क  के 
नीचे चार लाख लीटर की क्षमता वाला एक टैंक बनाया गया। उसे बनाने पर करीब 40 लाख रुपये खर्च हुए और 
कहा गया कि उसे बनाने पर पारंपरिक नालिया ँबनाने की तुलना में करीब 50% कम खर्च हुआ है।

	� डेल्ही अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड भी इस परियोजना में साझीदार था और उसने नालियों  की लाइन्स बनाने के बाद 
सड़क बनाने के लिए पैसे दिए। जिन लोगों  के शौचालय इस सिस्टम से जड़ेु हैं उन्हें इसकी देखभाल के लिए हर 
महीने 30 रुपये देने पड़ते हैं। यहा ँरहने वाले लोगों  की एक प्रबंधन टीम को भी प्रशिक्षण दिया गया है। बहुत से 
घरों  ने अपने शौचालय को इस सिस्टम से जोड़ लिया है।

महाराष्ट्र  के खोपोली और सिन्नर में बने साझा सेप्टिक टैंक्स

शौचालय निर्माण में, स्थान और पैसो ंकी समस्या से निपटने के लिए, खोपोली म्युनिसिपल कारपोरेशन (KMC) ने बड़ा ही अनोखा 
समाधान ढंूढ निकाला और उसने एक दूसरे के करीब बने कई अलग-अलग शौचालयो ंके लिए एक साझा सेप्टिक टैंक बनवाया। 
ऐसे साझा सेप्टिक टैंक्स को इतना बड़ा बनाया जाता ह ैकि उससे 25-30 घरो ंमें बने शौचालयो ंको जोड़ा जा सके। ज़मीन के नीचे 
बिछी पाइपलाइन इन शौचालयो ंको जोड़ती ह ैऔर उसे लगवाया ह,ै KMC ने। इन साझा सेप्टिक टैंक्स की सफाई भी हर महीने 
KMC ही करवाती ह।ै एक झोपड़पट्टी में जब ये तरीका कामयाब हो गया तब KMC ने दूसरी झोपड़पट्टियो ंमें भी ऐसे ही साझा 
सेप्टिक टैंक्स बनवाए। ऐसे सेप्टिक तन के निर्माण की लागत, सेप्टिक टैंक के आकार के हिसाब से 50 से 80 हज़ार रुपये तक होती 
ह।ै ये खर्च KMC उठाती ह।ै घर के मालिक को सिर्फ  अपने एक शौचालय के लिए पैसे देने पड़त ेहैं। इसके बाद कई घर SBM 
के तहत अपने निजी शौचालय बनवाने के लिए आगे आए।

सिन्नर में दो घरो ंके लिए बना साझा सेप्टिक टैंक

ऐसे मामलो ंमें, पहली मंजिल पर बने घर अपना शौचालय नही ंबना सकत ेथ ेक्योंकि  उसके पास सेप्टिक टैंक बनवाने के लिए अलग 
जगह नही ंहोती थी। तब उन्हों ने, ताल मंजिल पर बने घर के साथ मिलकर एक साझा सेप्टिक टैंक बनवाने का फैसला किया और 
दोनो ंमंज़िलो ंपर बने शौचालयो ंको उससे जोड़ दिया गया।

अध्ययन के मखु्य साझीदार: अर्न्स्ट एंड यंग LLP

दूसरे सहयोगी: सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन (CWAS), CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी
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5.	 तमिलनाडु में निर्माण नियमो ंके तहत सेप्टिक टैंक के मानक डिज़ाइन और उसके निरीक्षण 
को शामिल करना

मूल विचार

तमिलनाडु के करीब 70% घर ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स (OSS) पर निर्भर करते हैं और सुरक्षित सेनिटशन के लिए इनका 
सही निर्माण और देखभाल बहुत ज़रूरी ह।ै हालाकंि यहा ँके ज़्यादातर OSSs का निर्माण सही मानको ंका पालन किये बिना और 
पुराने तरीको ं से किया गया ह।ै तमिलनाडु में, म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स, 1972, में ही सेनिटशन सिस्टम्स के मानक शामिल 
किये गए हैं मगर अब उनकी समीक्षा होनी चाहिए। आज के नए ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स के निर्माण, स्वीकृति और उनकी 
निगरानी के तरीको ंकी समीक्षा की गई और फिर तमिलनाडु सरकार को सुझाव दिए गए। उनमें से कुछ सुझावो ंको तमिलनाडु 
कंबाइंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रूल्स (TNCD&BR) में शामिल कर लिया गया जो 2019 में जारी किया गया था और उसे 
यहा ँप्रस्तुत किया गया।

I.  सन्दर्भ

तमिलनाडु राज्य की कुल शहरी आबादी तीन करोड़ 49 लाख ह,ै (राज्य की 48% आबादी शहरो ं में रहती ह)ै और ये 2011 की 
जनगणना के अनुसार भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों  में से एक ह।ै तमिलनाडु के शहरी इलाको ंमें करीब 70% घर, अलग-अलग 
किस्म के ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स (OSS) पर निर्भर करत ेहैं, जैसे कि सेप्टिक टैंक्स और पिटस् (NSSO, 2017)।

इतनी बड़ी आबादी OSS पर निर्भर ह ैइसलिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुरक्षित OSS: का मुख्य कारक माना जाता है

	� अमानक निर्माण, संचालन और देखभाल

	� जगह और बजट की कमी की वजह से मानको ंका पालन नही ंकिया जाना

	� मौजदूा ज़रूरतो ंके मुताबिक डिजाईन नही ंबनाना, और

	� संस्थागत चुनौतिया।ँ

OSS का निर्माण घर और संस्थान पर निर्भर करता ह ैऔर उन्हें मानको ंकी पूरी जानकारी नही ंहोती, बजट सीमित होता ह,ै और/या 
स्थान की कमी होती ह ैजिसकी वजह से असुरक्षित निर्माण होत ेहैं। इसके अलावा, निर्माण के मानको ंको नियमित रूप से अपडेट भी 
करना चाहिए और मौजदूा जगह की स्थिति को देखत ेहुए सुरक्षा के तरीके अपनाने चाहिए। OSS के सही निर्माण के लिए सिर्फ  सुरक्षा 
मानको ंका पालन ही ज़रूरी नही ंह ैबल्कि उसमें संस्थागत कमिया,ं राजगीरो ंकी कमी और ज़मीन सम्बन्धी मुद्दे भी शामिल हैं जिन्हें 
समय-समय पर देखना चाहिए।

II.  हस्तक्षेप

शौचालयो ंऔर OSS का सही निर्माण और उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि  तभी तमिलनाडु के शहरो ंमें रहने वाले को सुरक्षित 
सेनिटशन सेवाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा निर्धारित मानको ंका पालन भी ज़रूरी ह ैजसेै कि कन्टेनमेंट सिस्टम्स और पीने के पानी 
के स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि  उससे पानी के स्रोत दूषित हो सकत ेहैं।

हालाकंि, मौजूदा सिस्टम्स में स्वीकृत मानको ं के मुताबिक़ बदलाव करने हैं पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये, सही 
डिज़ाइन पर नए शौचालय और नियंत्रित निर्माण करने का मौका भी होता ह।ै इस सन्दर्भ में तमिलनाडु में नए निर्माण अधिनियम 
प्रस्तावित हैं।
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आज की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमिया ंहैं:

� नए निर्माण के लिए निर्माण की लागू प्रक्रिया के बारे में जानकारी की कमी, और

� निगरानी और कम्पलीशन सर्टिफिकेट के प्रक्रिया को लागू नही ंकरने की कमी

नीति बनाने और उन्हें लागू करने में इन कमियो ंको दूर करने के लिए मौजदूा नियमो,ं कानूनो,ं मानको ंऔर भारत में कामयाब तरीको ं
जिनमें शौचालयो ंऔर कन्टेनमेंट सिस्टम्स के लिए राज्य और कें द्र सरकारो ंद्वारा अनमुोदित निर्धारित नियम भी शामिल है, इन सभी 
का विश्लेषण किया जाता ह।ै उसी के आधार पर तमिलनाडु सरकार को तमिलनाडु अर्बन सेनिटशन सपोर्ट प्रोग्राम के सहयोग से सुझाव 
दिए जात ेहैं।

III. लागू करने के तरीके

मौजदूा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटीज़ बिल्डिंग रूल्स (MBR), 1972 के मुताबिक़ शौचालयो ंऔर कन्टेनमेंट सिस्टम्स की 
स्वच्छता आवश्यकताओ ंका विस्तार से विश्लेषण किया गया। डिज़ाइन के मानको,ं स्वीकृति की प्रक्रिया, निरीक्षण और निगरानी की 
कमियो ं को सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया। बाद में तिरुचिरापल्ली सिटी कारपोरेशन (TCC) और पेरियानायकन-पालयम और 
नरसिम्हानायकन-पालयम के टाउन पंचायत (TPs) के सरकारी अधिकारियो ं से विस्तार में चर्चा की गई ताकि सेनिटशन सिस्टम्स के 
निर्माण के लिए निर्माण-योजना को अनुमति देने के पहले ज़मीनी स्तर पर उस पूरी प्रक्रिया को समझ लिया जाए। इस तरह की बातचीत 
के बाद, मौजूदा म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स 1972 में सेनिटशन सिस्टम्स के निर्माण, स्वीकृति और निगरानी की प्रक्रिया में बदलाव किये 
गए जिसकी वजह से उन क्षेत्रों  की पहचान हो सकी जिन्हें और व्यवस्थित करना था।

जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए सुझाव: निर्माण की अनुमति के लिए दिए गए आवेदन में दी गई जानकारी आमतौर पर सिर्फ  
मौजदूा शौचालय/शौचालयो ं(योजना के मुताबिक़) की चर्चा होती ह ैऔर उसके ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर और उसकी क्षमता के बारे में शब्दों  
में लिखा होता ह।ै मगर, सही डिजाइन वाले OSS बनाने के लिए ज़रूरी ह ैकि आवेदन में उन तथ्यों  को भी शामिल किया जाए जिन्हें 
शौचालय और सेप्टिक टैंक्स के निर्माण के समय अपनाना है। ये हैं:

� पानी के सील (जसेै कि S या P ट्रैप) जो पोर-फ्लश या सिस्टर्न-फ्लश शौचालयो ंको स्वच्छ बनात ेहैं

� इस्तेमाल करने वाले लोगो ंके अनुसार उसके न्यूनतम आकार और माप (लम्बाई: चौड़ाई: गहराई) की जानकारी

� सेप्टिक टैंक के फर्श और चारो ंतरफ की दीवारो ंसे पानी नही ंरिसना

� नीरिक्षण, सफाई और मॉल-कचरा निकालने के लिए कन्टेनमेंट स्ट्रक्चर तक पहुँच

� उसे सोक-अवे से जोड़ना ज़रूरी हो और पीने पानी के सबसे नजदीकी स्रोत से दूरी हो

� शौचालय का किस तरह का कन्टेनमेंट स्ट्रक्चर और क्रॉस-सेक्शन होगा इसकी जानकारी देना

लागू करने के व्यवस्थित तरीकों  के लिए सुझाव: OSS का निर्माण पूरा होने के बाद इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि निर्माण 
ज़्यादातर अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) के लिए लागू डिज़ाइन के मानको ं के अनुरूप हुआ ह ैया नही,ं खासकर छोटे ULBs में। 
पर्याप्त कर्मचारियो ंऔर सही सिस्टम्स की कमी की वजह से नियमित निरीक्षण और निगरानी की बात पर ज़ोर दिया गया। स्थायित्व 
के लिए, इन कमियो ंके साथ-साथ निर्माण के बाद, निरीक्षण और निगरानी के दौरान मिली संस्थागत कमियो ंको भी दूर किया जाना 
चाहिए। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ बड़े ही सरल उपाय बताए गए, जो हैं:

� जिस कन्टेनमेंट स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा ह ैउसमें निर्धारित मानको ंका पालन दिखाने वाले फोटो और जिओ-टैग्स 
(अक्षांश और देशातंर) भेजना

� निर्माण के दौरान ही वो फोटो अपलोड करना या जमा करवाना

� आखिरी निरीक्षण के समय अधिकारियो ंको सारे फोटो देना
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IV. उपलब्धियां

निर्माण के नियमो ंके लिए दिए गए सुझावो ंमें OSSs के निर्माण में जानकारी और नियमो ंको लागू करवाने के तरीको ंमें नज़र आने 
वाली कमियो ंके बारे में बताया गया ह।ै सबसे अहम ्बात ये ह ैकि इसमें लिवरेज टेक्नोलॉजी और सहयोग करने वाली निगरानी की बात 
कही गई ह ैजो निर्माण के दौरान भी अपनाई जा सकती ह ैऔर ज़रुरत पड़ने पर ज़रूरी फेर-बदल किये जा सकत ेहैं। नगरपालिका 
अधिकारियो ंपर दबाव कम हो इसके लिए कहा गया कि:

� आप फोटो के ज़रिये सत्यापन कर लीजिये और सिर्फ  उन्हीं  जगहो ंपर खदु जाकर सत्यापन कीजिये जहा ँके लोग नियमो ं
का पालन नही ंकर रहे और कुछ नियमो ंका पालन करने वालो ंघरो ंमें भी

� सत्यापन के लिए करीबी नगरपालिका के सक्षम अधिकारियो ंको भेजिए

V.  प्रभाव

तमिलनाडु कंबाइंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रूल्स (TNCD&BR) 2019 में लागू हुए और उसमें साफ़ तौर पर लिखा ह ैकि सेप्टिक टैंक 
निर्माण के लिए जगह और उसके डिज़ाइन को हर हाल में नॅशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक़ होना चाहिए और उसमें 01.09.2014 
के G.O.Ms. No 106, MAWS Dept. के निर्देशो ंका पालन होना चाहिए। 2019 में आए संशोधित नियम की मुख्य खबूिया ँहैं:

� इस्तेमाल करने वाले लोगो ंकी संख्या के आधार पर सेप्टिक टैंक्स की माप

� मल-कचरा निकालने की समुचित व्यवस्था

� पीने के पानी के किसी भी स्रोत और कन्टेनमेंट सिस्टम्स के बीच कम से कम 18 मीटर की दूरी ताकि पानी के किसी तरह 
से दूषित होने का खतरा न रह।े
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VI. प्रतिफल और सबक

TNCD&BR 2019 तमिलनाडु के सभी ULBs पर लागू होता ह।ै हालाकंि 2019 में आए बिल्डिंग रूल्स में जानकारी की कमियो ं
को दूर किया गया ह ैलेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ह ैबन चुके सिस्टम्स की निगरानी और स्वीकृति पाना ताकि वो सुरक्षित तरह से काम 
कर सकें , अभी इसे दरुुस्त करना ह।ै

TNUSSP प्रोग्राम के तहत राजमिस्त्रियो ंऔर सरकारी अधिकारियो ंको प्रशिक्षण दिया जाता ह ैताकि वो शौचालय और कन्टेनमेंट 
सिस्टम्स का निर्माण डिज़ाइन के निर्धारित मानको ंके मुताबिक़ करें। इसके अलावा इस प्रोग्राम के ज़रिये उन मानको ंका प्रचार और भी 
लोगो ंतक किया जा रहा है। इसी की वजह से सेप्टिक टैंक के सही निर्माण के लिए एक पोस्टर भी बनाया गया जिसमें सेप्टिक टैंक्स में 
“क्या करें, क्या न करें” के बारे बताया गया ह ैऔर एक छोटी फिल्म भी बनाई गई ह।ै उन पोस्टर्स और फिल्म का व्यापक प्रचार भी 
उन लोगो ं के बीच किया गया जो इसे जुड़े हैं, जसेै कि राजगीर, कन्टेनमेंट सिस्टम्स बनाने के लिए पंजीकृत लोग, बस्तिया,ं घर मल-
कचरा निकालने वाले लोग और सरकारी अधिकारी।

VII. नक़ल की संभावनाएं

तमिलनाडु कंबाइंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रूल्स TNCD&BR 2019 के सुझाव, इस बात की पषु्टि करत ेहैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड 
और IS कोड्स का पालन हो। इस वजह से उन्हें दूसरे राज्य भी अपने बिल्डिंग रूल्स में शामिल कर सकत ेहैं। उन सुझावो ंमें साफ़-साफ़ 
कहा गया ह ैकि एक सही कन्टेनमेंट सिस्टम की तकनीकी ज़रूरतो ंका का पूरा खाका बनाया जाए और साथ में उनका क्रॉस-सेक्शनल 
चित्र भी होना चाहिए। किसी भी सेनिटशन सिस्टम के सही निर्माण के बाद उससे जुड़े प्रचार के साधन बड़ी आसानी से उपभोक्ताओ ं
तक पहुंचाए जा सकत ेहैं जिससे लोगो ंके व्यवहार में बदलाव आएगा।

निर्माण योजना की ऑनलाइन स्वीकृति में कन्टेनमेंट सिस्टम को शामिल किया जाना: 
तेलंगाना

तलंेगाना भारत का पहला ऐसा राज्य ह ैजिसने शौचालय के कन्टेनमेंट सिस्टम के निर्माण की स्वीकृति के लिए उसे भी अपने निर्माण 
योजना की ऑनलाइन समीक्षा और स्वीकृति सिस्टम से जोड़ दिया ह ैऔर ये निर्माण की अनुमति के लिए बहुत ज़रूरी ह।ै भारत 
के दूसरे हिस्सों  में ये निर्माण की स्वीकृति की प्रक्रिया का हिस्सा नही ंह।ै इसकी वजह से कई ऐसी इमारतें बनी ंजिनमें शौचालय तो 
थ ेमगर कन्टेनमेंट सिस्टम नही ंथ ेया उनके सेप्टिक टैंक्स अच्छे नही ंथ ेक्योंकि  उनका डिज़ाइन और साइज़ सही नही ंथा। तलंेगाना 
में शौचालय के कन्टेनमेंट सिस्टम को तभी स्वीकृति दी जाती है जब वो CPHEEO मैन्युअल और IS 2470 के डिज़ाइन और 
निर्माण के निर्देशो ंके मुताबिक़ हो।ं शौचालय के ढाचेँ और सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन के मानक एक बड़े ही सरल साइट वेरिफिकेशन 
प्रोसेस से कर लिया जाता ह ैऔर उसके बाद ही ऐक्युपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है।

IT से चलने वाला Auto DCR system जिसमें कन्टेनमेंट के मानक दर्ज हैं उसे 2017 में लाया गया था। ये सिस्टम इस 
बात पर नज़र रखता ह ैकि राज्य में बन रही सभी नई इमारतो ंमें सुरक्षित शौचालय हो ंऔर डेवलपमेंट परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम 
(DPMS) निर्माण की अनमुति देत ेसमय ही टॉयलेट एंड सेनिटशन रेगुलेशंस का पालन करवाता ह।ै इसकी वजह से मौजूदा 
मोबाइल ऐप भी बहेतर हुआ ह ैऔर अब शहर के प्लानिगं इंस्पेक्टर्स बड़ी आसानी से सत्यापन कर सकत ेहैं। पूरे तलंेगाना राज्य 
में इस प्रक्रिया का एक मानक बना दिया गया ह।ै वारंगल शहर में 400 नई इमारतो ंका सैंपल सर्वे करके देखा गया तो पता लगा 
कि ये सिस्टम करीब 98% मामलो ंमें कामयाब रहा ह।ै

अध्ययन में मखु्य साझीदार: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ह्यूमन सेटल्मेंटस्

दूसरे सहयोगी: ASCI
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सेप्टिक टैंक्स को खाली 
करने और 

मल-कचरा को ढोने के
मुख्य तरीके

खंड-ग



स्वच्छता की श्रृंखला में मल-कचरा और सेप्टेज ढोना एक बहुत ही अहम ्कार्य ह।ै ये बहुत ज़रूरी ह ैकि इस श्रृंखला की ये कड़ी अच्छी 
तरह से काम करती रह ेक्योंकि  इसी पर ये पूरी श्रृंखला निर्भर करती ह।ै ये चरण भी ठीक उसी तरह का होता ह ैजिस तरह से घरो ंसे 
निकलने वाले कचरे को नालियो ंके ज़रिये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में पहुंचाना मगर इसमें खर्च ज्यादा आता ह।ै ये एक ऐसा घटक है जिसके 
लिए बहुत अच्छे प्रबंधन की ज़रुरत पड़ती ह ैक्योंकि  इसी में सबसे ज्यादा त्रुटिया ँहोती हैं।

इस वक़्त, देश में मल-कचरा ढोने के कई तरीके बड़े प्रचलित हैं। इन सभी तरीको ंके अपने अलग-अलग फायदे हैं। उनमें से कुछ को 
फायदे समेत निम्न तालिका में बताया गया ह।ै

टेबल 3: अलग-अलग राज्यों  में मल-कचरा खाली करने और ढोने के तरीको ंकी तलुना जिनमें लाइसेंसिगं, SOPs 
इत्यादि शामिल हैं

क्रमाकं बिजनेस मॉडल प्रोटोटाइप लागू करने वाले राज्य लाभ

1 पूर्ण निजी मॉडल आधं्र प्रदेश,

तलंेगाना, तमिलनाडु

लागू करने के लिए कम ULB आर्थिक क्षमता की 
ज़रुरत 

2 पूर्ण सरकारी मॉडल महाराष्ट्र के छोटे शहर ठेकेदारो ंकी ज़रुरत नही ंऔर निगरानी की भी ज्यादा 
ज़रुरत नही ं

3 a. सरकारी वाहन जिन्हें संचालन के
लिए निजी संचालको ंको किराए
पर दिया जाता है

b. सरकारी वाहन जिन्हें सरकार खुद
चलवाती है

c. निजी वाहन

उड़ीसा लागू करने की कम क्षमता के लिए उछ स्तर का प्रदर्शन 
आवश्यक क्योंकि संचालन निजी क्षेत्र के हाथो ंमें

बाज़ार मान्य कीमत

तीन दिन में एक सर्विस की SLBs

अनुदानित सेवाएं

रार्बन क्लस्टरिंग 

4 पीपीपी वार्षिकी मॉडल वाई और सिन्नर, महाराष्ट्र स्थानीय सरकारो ंपर केपेक्स बोझ कम हो जाता; जिससे 
सर्विस का स्तर बहेतर हो जाता ह;ै और प्रतिस्पर्धा की 
बोली में फीस रिजल्ट की गारंटी होती ह ै

5 पीएसपी वार्षिकी मॉडल लेह सरकारी केपके्स को इससे और ज्यादा अनुदान देना 
चाहिए और इससे और भी निजी सेवादाताओ ंको 
जोड़ना चाहिए 

6 सरकारी मगर किराए पर SHG को 
दिए गए

उड़ीसा कमज़ोर तबके को मज़बतू बनाता है
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6. उड़ीसा में मल-कचरा निकालने के लिए मशीनो ंका बढ़ता इस्तेमाल

मूल विचार

FSSM की मुख्य श्रृंखला में मल-कचरा और सेप्टेज को निकालना और उसकी ढुलाई बहुत ही अहम ्तत्व ह।ै सरकार ने देखा कि 
30% से ज्यादा शहरी आबादी ऐसी जगहो ंपर रहती ह ैजहा ँबहुत ही संकरी गलिया ंहैं जिसकी वजह से टैंक्स को सुरक्षित तरीके 
से खाली करने में दिक्कत होती ह।ै इन जगहो ंपर मल-कचरे की सफाई के लिए उड़ीसा सरकार ने टैंक्स की सफाई के लिए मशीनो ं
के इस्तेमाल पर बल दिया और अब वो इस कार्य के लिए मिनी सेस्पूल एम्प्टियर वाहन खरीद रही है जिनकी क्षमता 1000 लीटर 
ह।ै अभी तक उड़ीसा की 46 ULBs ये छोटे वाहन खरीद चुके हैं। ये वाहन, शहर के ऐसे इलाको ंमें टैंक्स की सफाई करने में 
कामयाब हैं।

इसी तरह से डबल बसू्टर पम्प्स से भी मेकेनाईज्ड डीस्लजिगं की जा सकती ह।ै ये लेह की एक पुरस्कार विजतेा देन ह।ै इस तरह 
की चीजो ं से मल-कचरा की सफाई में इंसानो ंके इस्तेमाल में कमी लाने की लड़ाई को मजबतूी मिलेगी और ये मशीनें भारत की 
35% से ज्यादा आबादी के लिए काम करे सकें गी।

I.  सन्दर्भ

उड़ीसा में बहुत तज़ेी से शहरीकरण हो रहा ह ै जिसकी वजह से सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ह,ै राज्य के लोगो ंको पानी और 
शौचालय की बनुियादी सेवाएं देना। सुरक्षित, स्वास्थ्य और स्वच्छ शहर देने के अपने वादे को पूरा करने के इरादे से उड़ीसा सरकार ने 
चार साल पहले उड़ीसा सरकार पहले मल-कचरे के सुरक्षित नियंत्रण, सुरक्षित परिवहन, सुरक्षित व्यवस्थापन और सुरक्षित प्रबंधन के 
लिए पहल की थी। उड़ीसा के शहरो ंमें ऑन-साइट सिस्टम्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए सरकार को लगा कि यहं गंदे पानी के निपटारे के 
लिए सिर्फ  नालियो ंके नटेवर्क  से बात नही ंबनेगी। तब, सरकार ने कम लागत वाले, ज्यादा प्रभावशाली नॉन-सीवर सेनिटशन सिस्टम्स 
को अपनाने का फैसला किया ताकि शहर पर्यावरण के लिहाज़ से साफ़ रहें और वहा ंरहने वाले लोग, सुरक्षित रहें।

उड़ीसा सरकार ने सरकारी कोष से 2015 में ULBs के लिए सेसपूल वाहन भी खरीदे और इस बात का ध्यान रखा कि हर ULB के
पास मल-कचरे और सेप्टेज को जमा करने और उसे ढोने के लिए सेसपूल वाहन हो।ं

राज्य सरकार ने हाल में ही बहुत बड़े पमैाने पर मिनी सेसपूल वेहिकल्स (MCVs) खरीदे हैं ताकि संकरी गलियो ंमें बने घरो ं तक 
पहुंचा जा सके।

हाल में किये गए एक सर्वे से पता लगा ह ै कि बरेहामपुर के 30% से ज्यादा घरो ं के सामने दो मीटर से भी कम चौड़ाई वाली सड़कें  
हैं। उसकी वजह से वहा ंतक आज ULB और निजी संचालको ंके पास उपलब्ध, 3000 और 4500 लीटर की क्षमता वाले STVs 
पहुँच ही नही ंसकत ेहैं। इसलिए बरेहामपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन ने 1000 लीटर की क्षमता वाले वाहन खरीदे और वो एक बार की 
सफाई के लिए 600 रुपये लेता ह।ै

II. पहल/हस्तक्षेप

पूरे उड़ीसा में मेकेनाइज्ड डीस्लजिगं के लिए सरकार ने बड़े ठोस कदम उठाए हैं और उसने GeM प्रतल के ज़रिये 46 ULBs के लिए 
1000 लीटर की क्षमता वाले मिनी सेसपूल वेहिकल्स और डबल बसू्टर पम्प्स खरीदे हैं।
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III.  लागू करने के तरीके

संचालन और �बंधन के िलए 
SHGs को MCVs िदए गए

एक MCV की औसत कीमत
करीब 17 लाख �पये ह ै 

भुगतान ULBs �ारा
िकया गया

उन ULBs की पहचान की गई
जहा ँतक प�ंचना मुि�ल था  

खरीद की मागं,
GeM पोट�ल पर रखी गई  

46 ULBs के िलए MCV
खरीदे गए 

ि�या�यन

वाहन की िडलीवरी का
अनुमािनत समय, 21 िदन थापरचेज़ ऑड�स� बनाए गए  

IV.  उपलब्धियां/मुख्य डिफ्रेन ्शियेटर्स

	� इस मॉडल को लागू करने के बाद झोपड़पट्टियो ंमें रहने वाली आबादी को भी ज्यादा बहेतर सेनिटशन मिल सकेगा

	� प्रोहिबिशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट ऐज़ मैन्युअल स्केव ेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटशन एक्ट, 2013 के मुताबिक़, हाथो ं से सफाई 
करने वालो ंको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और ये अस्वस्थ्कारी शौचालयो ंको ख़त्म करने की तरफ पहला कदम था। 
लेकिन व्यावहारिक रूप से माना जाता था की इस तरीके का इस्तेमाल उन इलाको ंमें शौचालयो ंकी सफाई के लिए किया 
जाता था जहा ँतक पहुँच पाना मुश्किल था। मगर, ये समाधान क़ानून का 100% पालन करता था।

V.  प्रभाव

पूरे राज्य में MCVs के इस्तेमाल से उड़ीसा के शहरी इलाको ंमें बनी करीब 30% झोपड़पट्टिया ँहैं, जहा ँरहने वाले लोगो ंको सुरक्षित 
सेनिटशन मिलने लगा। इसके अलावा, वाहनो ंका संचालन और प्रबंधन SHGs को सौपं दिया गया और इससे समाज के कमज़ोर 
तबके के लोगो ंको जीविका कमाने का साधन मिला।

तस्वीर 5: स्माल सेसपूल वेहिकल जो भारत की अलग-थलग पड़ी 35% आबादी के लिए बहुत अच्छा समाधान है
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VI. प्रतिफल और सबक

�ाल सेसपूल वेिहक� के 
िलए OEMs की सं
ा, 
पि�मी उड़ीसा तक ही सीिमत 
रही. इस वजह से दूसरे रा ो ं
के िलए, �ावहािरक �प से 
इसे खरीद पाना थोड़ा मुि�ल 
ह ै िजन जगहो ंपर सेि�क

ट�क, एक हज़ार लीटर की 
�मता से  ादा बड़े ह� वहा ँ
अगर इन सेवाओ ंके सरकारी 
अनुदान नही ंिमला तब ट�क 
तक  ादा च�र लगाने 
पड़�गे. ये झोपड़प�ी म� रहने 
वाले लोगो ंके िलए ब¡त 
मंहगा सािबत होगा.    

उसकी मर¢त और 
देखभाल पर भी अितिर¥ 
खच¦ आएगा। उसम� 
अितिर¥ पुज़© और 
मेकेिनक भी शािमल ह�  

VII. नक़ल की संभावनाएं

जसेै-जसेै सेसपूल सर्विसेज की बाज़ार में मागं बढ़ेगी ये पहल और 
ज़ोर पकड़ेगी और ये पूरे भारत में फैलेगी। इस तरह से OEMs का 
भी विस्तार होगा और पूरे भारत के शहरी क्षेत्रों  को फायदा मिलेगा।

लेह में, टैंक्स में से मल-कचरा निकाने के लिए एक बड़े अनोखे किस्म 
के डबल बसू्टर पम्प्स का इस्तेमाल किया जा रहा ह।ै इस पुरस्कार 
विजतेा बसू्टर पम्प को सेसपूल एम्प्टियर वेहिकल पर लगे मौजदूा पम्प 
से जोड़ा जा सकता ह।ै इस तरह से वाहन की पहुँच दोगुना बढ़ 
जाएगी। पहुँच बढ़ने की वजह से ये समाधान पहाड़ी इलाको ंमें ज्यादा 
उपयोगी साबित होगा और ये उन जगहो ंतक भी पहुँच जाएगा जहा ँ
संकरी गलियो ंकी वजह से अभी पहुँच पाना बहुत मुश्किल ह।ै

ये एक अलग तरह का समाधान ह ैक्योंकि  इसके लिए बहुत कम निवेश चाहिए और सिर्फ  पम्प और फिटिंग्स ही खरीदने पड़ते हैं। 
लेकिन इससे संचालन का समय बढ़ जाता है क्योंकि  पम्प को हाथो ंसे लगाया और निकाला जा सकता ह।ै

अध्ययन के मखु्य साझीदार: एर्न्स्ट एंड यंग LLP

तस्वीर 6: लेह के डबल बसू्टर पम्प्स2
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राज्यों में महिलाओ ंऔर किन्नरो ंद्वारा डीस्लजिग सर्विसेज़ चलाना
पृष्ठभूमि

	� स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद से ही लम्बे समय तक चलने वाले सेनिटशन समाधानो ंपर ज़ोर दिया जाने लगा 
था और इसकी वजह से सरकारें भी लोगो ंको बहेतर सेनिटशन देना चाहती हैं और मल-कचरा की मैन्युअल सफाई को 
ख़त्म करना चाहती हैं।

	� भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर अर्ध-शहरी क्षेत्र और शहरो ंमें बसी झोपड़पट्टियो ंमें लोग मुख्य रूप से ऑन-साइट 
सेनिटशन सिस्टम्स पर निर्भर करत ेहैं जिसकी वजह से इनकी देखभाल के लिए नियमित रूप से उनकी सफाई करनी पड़ती 
ह।ै

	� हालाकंि, आज के बाज़ार में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन बड़ी भूमिका निभा रह े हैं पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहा ँ
संचालन के लिए टैंक्स तक पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल ह ैऔर वहा ंन तो जागरूकता फैलाई जा सकती ह ैन ही लोगो ं
को जानकारी दी जा सकती है जिसके कारण वहा ंके लोग उस फासले को पाट नही ंपात ेऔर वहा ंतक ये सेवाएँ नही ंपहुँच 
पाती।ं

	� इन फासलो ंका सबसे बरुा असर हुआ, समाज के सबसे कमज़ोर तबको ंपर जसेै कि महिलाएं किन्नर और और ऐसे दूसरे 
लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर हैं और उन्हें पूरी तरह से स्वच्छता सुविधाएँ नही ं मिल पाती हैं। उम्र, 
वर्ग, जाति और दूसरे सामाजिक कारणो ंकी वजह से होने वाला लिगं विभाजन, समाज के इन असुरक्षित तबको ंको बहुत 
प्रभावित करत ेहैं।

हस्तक्षेप

	� आधं्र-प्रदेश, तलंेगाना और उड़ीसा जसेै कई राज्यों  ने मेकेनाइज़्ड डीस्लजिगं की सेवाएं उन SHGs को देने लगी ं जिनका 
संचालन महिलाएं और किन्नर कर रह ेथ।े CBOs के आने से समाज के इस असुरक्षित तबके को भी कम कीमत में बहेतर 
स्वच्छता समाधान मिलने लगे और SHGs को भी अपने सदस्यों  के लिए जीविका के साधन जटुाने के मौके मिले।

    

	� पूरी स्वच्छता मूल्य श्रृंखला में महिलाओ ंकी भागीदारी बढ़ाने की हर संभव कोशिश की गई और उन्हें जीविका कमाने और 
उद्यम लगाने के अवसर दिए गए। और डीस्लजिगं के मामले में खासकर ये तरीके काफी पसंद किये गए:

	� नरसापुर(आन्ध्र-प्रदेश) और वारंगल (तलंेगाना) में महिला डीस्लजिगं संचालको ंने अपनी अलग पहचान बनाई ह ैजबकि 
इस क्षेत्र में मर्दों का दबदबा था और समाज में महिलाओ ंके ऐसे काम करने की बात को गलत माना जाता था। मगर इन 
शहरो ंमें इन महिलाओ ंको स्थानीय और राज्य सरकारो ंका पूरा सहयोग मिला। और फिर जब, डीस्लजिगं संचालको ंको 
लाइसेंस देना शुरू किया गया तब इनका व्यवसाय भी बढ़ा और समाज में उनके पेशे का सम्मान भी।

एग्ज़िबिट 1
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	� बरेहामपुर (उड़ीसा) में BeMC ने स्थानीय SHGs को साथ लेकर, घरो ं में डीस्लजिगं की मागं बढ़ाई और हर घर से 
SHGs को प्रति अनुरोध 20 रुपये मिलने लगे। आज, BeMC के 94 में से 67 ALFs इस गतिविधि में शामिल हैं और 
इस कार्य से करीब 60% आबादी को फायदा पहुँच रहा ह।ै एक और मिसाल ह,ै भद्रक (उड़ीसा) जहा ँस्वच्छता सेवाओ ं
से जड़ेु समाज के असुरक्षित तबके के कामगारो ंका एक SHG नगरपालिका में सेसपूल एम्प्टीयर वेहिकल्स का संचालन 
और प्रबंधन कर रहा ह।ै

प्रभाव
	� स्वच्छता के क्षेत्र में समाज की भागीदारी बढ़ाई गई और लिगं-भेद को भी ख़त्म किया गया

	� छोटे उद्यमियो ंकी एक नई पीढ़ी आई जिसे नियमित आय का स्रोत मिला।

	� सेनिटशन को भी अब एक सम्मानित कार्य माना जाने लगा ह।ै

	� महिलाओ,ं किन्नरो ंऔर मैन्युअल सफाई करने वाले समाज के लोगो ंको अब ज्यादा सम्मान मिलने लगा ह,ै उनकी 
कार्यशीलता बढ़ी ह ैऔर अब निर्णय लेने में भी उनकी भागेदारी काफी बढ़ गई ह ैइसलिए मौजदूा सोच और शक्ति 
के धरेु भी बदल गए हैं।
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7.	 प्रदर्शन आधारित अनुबंध के ज़रिये हैदराबाद में सफाई कर्मचारियो ंको जोड़ा गया: DICCI 
मॉडल

मूल विचार

हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सिवरेज बोर्ड (HMWSSB) ने एक नई पहल की और नालियो ंकी सफाई के लिए मिनी सीवर 
जेटिंग वेहिकल्स (MSJV) का इस्तेमाल शुरू किया जिससे नालियो ंसे मल-कचरा सफाई का काम अब किसी इंसान को नही ंकरना 
पड़ता। इसके साथ-साथ अब इसका इस्तेमाल उन जगहो ंपर भी किया जा सकता ह ैजहा ँ संकरी गलियो ंमें पहुँच पाना मुश्किल 
ह।ै माइक्रो-इंटरप्रोन्यर मॉडल के तहत इस तरह की 68 मशीनें किराए पर ली गईं ताकि सफाई करने वाले लोगो ंको इस काम से 
अलग किया जा सके और उनके लिए आर्थिक सहायता और सरकारी ऋण के अलावा अनुदान योजनाएं भी चलाई गईं। इस मॉडल 
ने साबित कर दिया ह ैकि सेनिटशन के काम को मेकेनिकल और प्रोफेशनल बनाकर सफाई कर्मियो ंका सम्मान और उनकी सुरक्षा 
बढ़ाई जा सकती ह।ै भारत के कई और शहरो ंमें इस मॉडल की नक़ल की गई।

I.  सन्दर्भ

पिछले कुछ वर्षों से भारत में सेनिटशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काफी ज़ोर दिया जा रहा ह।ै मगर भारत में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजदू 
ह ैवो सफाई और देखभाल के लिए इनफॉर्मल सेक्टर के कामगारो ंपर निर्भर ह।ै इन कामगारो ंको आमतौर पर बहुत कम पैसे मिलत े
हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नही ंकिया जाता और उन्हें संसाधनो ंतक पहुँचने भी नही ंदिया जाता। भारत के शहरो ंमें मौजदू सीवरेज 
मैनेजमेंट मेकेनिज्म में काम करने वाले लोगो ंको बहुत मुश्किल और गंदे माहौल में काम करना पड़ता ह ैजिससे उनकी जान को खतरा 
होता ह ैऔर उनकी सेहत पर भी बहुत बरुा असर पड़ता ह।ै

हैदराबाद शहर में ज़मीन के नीचे नालिया ँबनी हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस् से जडुी हैं और यहा ँनालियो ंसे आए कचरे का व्यवस्थापन 
किया जाता ह।ै मुख्य शहर का करीब 95% हिस्सा उन नालियो ंसे जुड़ा हैं जिनमें से 173 किलोमीटर लम्बी मुख्य लाइन हैं और 6083 
किलोमीटर लम्बी आतंरिक लाइन। आतंरिक लाइनो ंसे घरो ंऔर व्यापारिक संस्थानो ंका कचरा मुख्य लाइन में आता ह।ै मौजूदा नालियो ं
में कई समस्याएँ भी हैं जिनकी वजह से वो अक्सर ब्लॉक हो जाती हैं। हालाकंि हैदराबाद मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड 
(HMWSSB) सीवर जटेिंग मशीन का इस्तेमाल करता है लेकिन इस सिस्टम में भी समय-समय पर मैन्युअल दखल की ज़रुरत 
पड़ती ह,ै खासकर किसी भारी चीज़ से नाली के ब्लॉक होने पर। इसके अलावा ये मशीनें शहर की तंग गलियो ंमें नही ंजा सकती हैं। 
सेनिटशन कर्मचारी इस काम से जुड़े खतरो ंका सामना करत ेहैं क्योंकि  उन्हें नाली के अदंर जाना पड़ता ह,ै मल-कचरा, बायोमेडिकल 
और नगरपालिका से निकले कचरे का सामना करना पड़ता ह ैसाथ ही उस कचरे में ज़हरीले रसायन भी होत ेहैं जिनमें बीमारी पैदा करने 
वाले खतरनाक जीवाण ुहोत ेहैं। इसके अलावा इनमें से ज्यादाटार लोग, अनुबंध के आधार पर काम करत ेहैं और इन्हें कम तनख्वाह 
मिलती ह,ै कोई सुविधा नही ंमिलती न ही उनका बीमा होता है।

सेप्टिक टैंक और नालियो ंकी सफाई करत ेसमय सफाईकर्मियो ंकी मौत को देखत ेहुए तेलंगाना सरकार और HMWSSB ने ये फैसला 
लिया ह ैकि अब हदैराबाद शहर के सीवरेज में मैन्युअल काम बिलकुल नही ंहोगा।

II.  हस्तक्षेप

मैन्युअल सफाई की समस्या से निपटने के लिए HMWSSB ने एक माइक्रो-एंटरप्रेन्योर मॉडल के ज़रिये, 70 मिनी-जेटिंग मशीनो ं
को काम पर लगाया गया ताकि मैन्युअल काम करने वाले लोगो ंको नालियो ंकी सफाई करत ेसमय मल-कचरे को छूना नही ंपड़े। इन 
मशीनो ं के आने से अब किसी इंसान को सीवर/मैनहोल में नही ंजाना पड़ता। इस मशीन को जटेिंग, रौडिगं और मशीनो ंनशीनो ंकी 
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मदद से इसी काम के लिए बनाया जाता ह ैऔर ये सब एक छोटी से चेसी पर लगी होती हैं और इनकी बदौलत ये मशीन उन संकरी से 
संकरी गलियो ंमें भी काम कर सकती हैं जहा ँबड़ी सीवर क्लीनिगं मशीन नही ंपहुँच सकती।

इन मशीनो ंको ख़ास तौर पर बनाया जाता ह ैऔर इसके लिए भी करीब 36.16 लाख की मूल पूँजी का निवेश किया गया ह ैऔर कार्य 
लायक पूँजी 4 लाख ह।ै इस आर्थिक सहायता को सरकारी ऋण और अनुदान योजनाओ ंसे जोड़ा गया ह।ै कुल मिलाकर 70 मैन्युअल 
सफाईकर्मियो ंको काम का अनुबंध देकर कार्य के योग्य बनाया गया ह।ै अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो ंको स्टैंड-
अप इंडिया योजना के तहत, कुल निवेश का 75% तक ऋण मिल सकता ह ैजबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग 
या महिला उद्यमी 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण ले सकती हैं। वाहन मालिक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
MSME हैं उन्हें तलंेगाना सरकार की तरफ से “टी-प्राइड:प्रोमोटिंग एंटरप्रोन्यरशिप अमंग SC/ST स्कीम” के तहत वाहन की कुल 
कीमत पर अनुदान ले सकत ेहैं (पुरुष 35% और महिलाएं 45%) और ऋण के ब्याज पर 9% का अनुदान ले सकत ेहैं। इस योजना 
के तहत, काम शुरू करत ेही वाहन मालिक, अनुदान के लिए अर्जी दे सकत ेहैं जिसे सरकार से से 3-4 महीने के अंदर स्वीकृति मिल 
जाएगी। इस मॉडल को लागू करके HMWSSB ने 70 उद्यमी खड़े किये। एक प्रबंधन व्यवस्था शुरू की गई जिसका काम था इन 
गतिविधियो ंके बीच सही तालमेल बनाना और HMWSSB और उद्यमियो ंको अपनी बात कहने का एक मंच देना।

III.  लागू करने का तरीका

हैदराबाद मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने अच्छी सेवा देने और काम करने वालो ंकी सुरक्षा के लिए एक चौमुखी तरीका 
अपनाया ह।ै

जागरूकता और व्यवहार में बदलाव: बोर्ड ने सफाई कर्मचारियो,ं अधिकारियो ंऔर स्थानीय कल्याण संगठनो ंके साथ कई प्लानिगं और 
जागरूकता से जड़ुी वर्क शॉप की ताकि मैन्युअल सफाई की प्रथा ख़त्म की जा सके। कई छोटी फ़िल् में और विज्ञापन बनाकर लोगो ंको 
बताया गया कि वो कम से कम ब्लॉकेज करें। स्थाई और अस्थाई, दोनो ंतरह के कर्मचारियो ं के लिए पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा से 
जुड़ी ट्रेनिगं वर्क शॉप्स भी की गईं।

तकनीक आधारित हस्तक्षेप: तंग और संकरी गलियो ंमें नालियो ंकी देखभाल के लिए HMWSSB ने एक माइक्रो-एंटरप्रेन्योर मॉडल 
के ज़रिये 70 मिनी-जटेिंग मशीनो ंका इस्तेमाल किया। इस मॉडल में HMWSSB ने नालियो ंकी सफाई के लिए टेंडर निकाला और 
वो SC/ST वर्ग के ग्रीन फील्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए और उन्हें आर्थिक सहायता के लिए भारत सरकार की स्टैंड-अप इंडिया स्कीम 
(SUIS) से जोड़ा गया।

दलित इंडियन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) ने सफाई कर्मचारियो ंकी जगह सुरक्षित मशीनो ंके इस्तेमाल में बहुत अहम ्
भूमिका निभाई थी। उन्हों ने इन कामगारो ंका साथ दिया ताकि वो प्रोजके्ट प्रोपोज़ल बना सकें , लोन के लिए अर्जी दे सकें  और वो मिनी 
सीवर जेटिंग वेहिकल्स खरीद सकें । DICCI से मिली इस मदद के बाद सफाई कर्मी भी टेंडर की प्रक्रिया में शामिल हो गए और उन्हें 
हैदराबाद मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) से नालियो ंके नेटवर्क  और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के अनुबंध 
भी मिलने लगे।

HMWSSB की तरफ से जब माइक्रो-एंटरप्रेन्योर्शिप की बात कही गई तब समाज में हाशिये पर मौजूद तबके को अपनी सामाजिक-
आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिला और वो देश की मुख्यधारा की अर्थ-व्यवस्था से जड़ु गए। वाहनो ं के माली पुरुष (25) और 
महिलाएं (6) दोनो ंथ ेऔर ये सभी SC/ST वर्ग के थ।े उन्हों ने बड़ी कामयाबी से 69 वाहनो ंके लिए बोली लगाईं। 142 सदस्यों  को 
वाहन के चालक और क्लीनर की नौकरी दी गई जिनमें से ज़्यादातर पहले मैन्युअल सफाई का काम करत ेथ।े

इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन: अभी जो सीवर ट्रक लाइन्स हैं जिन्हें बदलने की ज़रुरत ह ैउनकी पहचान की गई और उन्हें अपग्रेड/रिप्लेस 
किया गया। उसी साइट पर 1200 स्लिट चेम्बर्स भी बनाए गए जिनमें वो चीजें रुक जाती थी ंजिनसे ब्लॉकेज हो सकता था। वहा ंइस 
तरह के मेकेनिज्म लगाए गए जो उन जगहो ंपर नज़र रखत ेथ ेजहा ंशहर में बार-बार ब्लॉकेज होता था।
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स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर: एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया (ASCI) की सहायता से नालियो ंकी सफाई के लिए स्टैण्डर्ड 
ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) बनाए गए और सफाई कर्मियो ंको उनका प्रशिक्षण दिया गया। उन SOPs में सुरक्षा उपकरण जसेै कि, 
केमिकल कार्ट्रिज मास्क, दस्ताने, सेफ्टी बले्ट वगैरह शामिल हैं और ये सब मैन्युअल स्केव ेंजिगं एक्ट 2013 के मुताबिक़ हैं।

IV.  उपलब्धियां

दैनिक शिकायतो ंमें करीब 6% की कमी आई और मासिक शिकायतो ंमें करीब 24% (जनू 2016 से अगस्त 2016 और 2017 के 
बीच) कमी आई। सफाई कर्मियो ंकी सुरक्षा बहेतर हुई और HMWSSB का दावा ह ैकि इस मॉडल के आने के बाद कोई भी इंसान 
मैनहोल के अदंर नही ंगया। इसके अलावा न तो किसी की मौत हुई न ही कोई दरु्घटना ही। जिन लोगो ंको सफाई के काम का पुराना 
अनुभव था उन्हें मौका देने से सफाईकर्मियो ंऔर उनके परिवारो ंको लम्बे समय के लिए फायदा हुआ ह।ै ये मॉडल ये सोचकर ही बनाया 
गया था कि इसे लम्बे समय तक चलाना ह ैऔर इसका प्रभाव, मशीन मालिको ंकी बहेतर आर्थिक स्थिति और उनकी सहायता के लिए 
बनी आर्थिक रूप से मज़बतू सर्विस कंपनी बनने में भी नज़र आता है। सरकार से निश्चित आय मिलती ह,ै लागू सरकारी योजनाओ ं
(T-Pride, Stand-Up India) से आर्थिक अनुदान मिलत ेहैं और एक सर्विस कंपनी के ज़रिये उद्यमियो ंकी सहायता की जाती ह ै
जिससे नए उद्यमियो ंके लिए ये मॉडल कम जोखिम भरा बन जाता है।

V.  प्रभाव

जब मिनी सीवर जेटिंग वेहिकल्स नही ंआए थ ेतब सफाई के लिए सिर्फ  मैन्युअल सफाईकर्मियो ंया बड़े सीवर क्लीनिगं वेहिकल्स का 
इस्तेमाल किया जाता था। मिनी सीवर जेटिंग वेहिकल्स के आने के बाद देखा गया कि संकरी गलियो ंऔर तंग जगहो ंपर भी नालियो ं
की सफाई का काम ज्यादा आसान हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये ह ैकि ये वेहिकल बड़ी आसानी से किसी भी जगह तक जा 
सकत ेहैं। ये मशीन बहुत कम समय में सफाई कर देती ह ैइसलिए उपभोक्ताओ ंको भी संतषु्टि मिली और इससे सर्विस लेवल अग्रीमेंट 
की मियाद से जुड़े मुद्दे भी हल हो गए। सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि अब नालियो ंकी सफाई के परम्परागत तरीको ंऔर हाथो ं से 
सफाई करने वाले लोगो ंपर निर्भरता कम हो गई। इसकी मदद से जल्दी ही सफाई का मैन्युअल तरीका पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है।

VI.  प्रतिफल और सबक

इस उपक्रम की बड़ी उपलब्धिया ंये हैं:

	� नालियो ंकी मैन्युअल सफाई ख़त्म

	� नालियो ंके प्रबंधन में कार्यकुशलता बढ़ी

	� सफाई कर्मचारियो ंका सम्मान बढ़ा

	� नालियो ं से जडुी समस्याएँ कम हुईं, खासकर तंग गलियो ंऔर संकरी जगहो ं पर जहा ँसही पहुँच नही ं होने की वजह से 
अक्सर सफाई नही ंहो पाती थी

	� गरीब/निम्न-मध्य/मध्यवर्ग के इलाको ंमें लोगो ंकी ज़िन्दगी बहेतर हुई।

	� इसमें रिएक्टिव नही ंप्रोएक्टिव तरीको ंका इस्तेमाल होता ह।ै

VII.  नक़ल की संभावनाएं

इस मॉडल के आने से काम का तरीका न सिर्फ  मेकेनिकल और प्रोफेशनल हुआ है बल्कि इसने सफाई कर्मियो ंको वो सुरक्षा और सम्मान 
भी दिलवाया ह ैजिसके वो हकदार थ।े मिनी सीवर जटेिंग वेहिकल्स को एक आदर्श माना जा सकता ह ैऔर ये स्वच्छ भारत का लक्ष्य 
पाने में किसी भी ULB की सहायता कर सकता है। हैदराबाद के HMWSSB में SC/ST उद्यमियो ंकी कामयाबी ने पूरे देश का 
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ध्यान खीचंा है क्योंकि  वहा ंअब मैन्युअल सफाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी ह ैऔर जो लोग पहले सफाई करत ेथ ेवो अब उद्यमी बन 
गए हैं और वही काम मशीनो ंसे करत ेहैं। इसी मॉडल को दिल्ली में भी अपनाया गया और अब दिल्ली जल बोर्ड के तहत नालियो ंकी 
मेकेनाइज़्ड सफाई की व्यवस्था की जा रही ह।ै

सेसपूल वेहिकल्स के संचालन और प्रबंधन में सफाई कर्चारियो ंके इस्तेमाल में उड़ीसा का 
अनुभव

बहेतर स्वच्छता पाने की कोशिश में उड़ीसा में SHGs जसेै CBOs का इस्तेमाल, FSSM की श्रृंखला के अलग-अलग कार्यों में 
किया जा रहा ह ै जिनमें डीस्लजिगं भी शामिल ह ैऔर अभी ये काम 9 ULBs में SHG के सहयोग से किया जा रहा ह।ै इससे 
सरकार को बहेतर संचालन में मदद मिली और खर्च भी कम हुआ जिससे SHG के सदस्यों  को जीविका कमाने के साधन मिले। 
बारीपदा और कटक में ये काम उन SHGs को दिया गया ह ैजिसमें सफाईकर्मी शामिल हैं और उनमें से कई पहले हाथो ंसे सफाई 
करत ेथ ेलेकिन अब वो जिस तरह से काम कर रह ेहैं उससे उनका सम्मान भी काफी बढ़ा ह।ै

सफाई कर्मियो ंको पहले समाज अछूत मानता था और उन्हें सम्मान नही ंमिलता था साथ ही साथ उनकी सेहत को भी खतरा रहता 
था और स्थाई आमदनी नही ंहोने के कारण उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नही ंथी। उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें स्थाई काम देने 
के मकसद से कटक और भद्रक की नगरपालिकाओ ंने ऐसे सफाईकर्मियो ंकी पहचान की और उन्हें चुनकर ग्रुप्स बनाए और उन्हें 
अपने सेसपूल वेहिकल्स का प्रशिक्षण दिया।

इस प्रशिक्षण प्रक्रिया में नियमित सफाई और क्षमता बढ़ाने वाली गतिविधिया ँशामिल थी ं जिनसे सदस्यों  को काफी बल मिला। 
चुनाव के बाद इन ग्रुप्स से कहा गया कि वो NULM के तहत, SGHs के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और बैंक में एक 
खाता खोल लें। इसके बाद, ULB और ग्रुप के बीच अनुबंध हुआ जिससे ये भी एक औपचारिक प्रक्रिया बन गई। अनुबंध के 
ज़रिये ग्रुप के कमज़ोर सदस्यों  के लिए आने वाली समस्याओ ंकी पहचान की गई और फिर उसके अनुसार ULB ने कई चीजो ंकी 
ज़िम्मेदारी ले ली, जैसे की, वाहनो ंकी बड़ी मरम्मत का काम, बीमे की किश्त वगैरह। ये जानत ेहुए कि ग्रुप के कई सदस्य पहले 
अप्रशिक्षित मजदूर थ,े उनके काम को आसान बनाने के लिए दूसरी व्यवस्थाएं भी की गईं। मिसाल के तौर पर, कटक में ULB ने 
SHG (साईं स्वच्छता बाहिनी) को एक चालक दिया जो 3000 लीटर क्षमता वाला सेसपूल वेहिकल चलाता था जो उस ग्रुप को 
अक्टूबर 2019 में OWSSB से मिला था। इसी तरह से भद्रक में SHGs के लिए पहले साल में इस्तेमाल का शुल्क माफ़ कर 
दिया गया ताकि वो आर्थिक रूप से थोड़े मज़बतू हो सकें ।

हालाकंि इन दोनो ंजगहो ंपर SHGs को शुरुआत में कई समस्याओ ंका सामना करना पड़ा था और कई चुनौतिया ँभी आईं जसेै 
कि बैंक में खाता खोलना, मीटिंग के सही समय का पालन करना, हिसाब-किताब रखना और डेटा रिकॉर्ड करना, निरंतर मिलने 
वाला सहयोग और क्षमता विकसित करने पर उनका प्रदर्शन बहेतर हुआ और उनकी सक्रियता भी बढ़ी। इस तरह के SHGs के 
सदस्य, खासकर जो भद्रक के “श्याम सुन्दर जेव” जसेै SHG से जड़ेु थ ेउन्हों ने प्रबंधन के हुनर सीखे और एक मज़बतू इकाई की 
तरह काम करने लगे। बहेतर प्रदर्शन की वजह से उनकी आर्थिक असुरक्षा कम हुई स्थाई रोज़गार मिलने से समाज में भी उनकी 
हसैियत बढ़ी।

अध्ययन में मखु्य साझीदार: एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया

दूसरे सहयोगी: EY
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8. वाई, सिन्नर, महाराष्ट्र  में PPP के ज़रिये निर्धारित डीस्लजिग के लिए एक प्रदर्शन आधारित
वार्षिक मॉडल

मूल विचार

स्वच्छ भारत मिशन का मूल मकसद ह,ै भारत में खुले में शौच को पूरी तरह से बंद करना। भारत अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कामयाब 
हुआ ह ैऔर वो “सेफली मैनेज्ड सेनिटशन” की तरफ बढ़ रहा ह ैऔर 6.2 के लक्ष्य सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल्स तक पहुँचने के 
लिए ये बहुत ज़रूरी ह ै कि मल-कचरा सुरक्षित तरीके से जमा किया जाए और और उसका सही निष्पादन हो। अभी तक सेप्टिक 
टैंक्स की सफाई का आम तरीका यही रहा ह ैकि उनकी डीस्लजिगं मागं आधारित होती है, नियमित नही।ं इन तरीको ंका समाज 
और पर्यावरण पर बरुा प्रभाव पड़ता ह।ै इन समस्याओ ंसे निपटने के लिए नियमित डीस्लजिगं की सलाह दी जाती ह।ै

महाराष्ट्र के दो शहर, वाई और सिन्नर ने फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट स्टेटस (FSSM) योजना लागू करके ODF++ का 
दर्जा पा लिया ह।ै इस योजना की सबसे बड़ी खूबी ये ह ैकि हर तीन साल पर एक बार डीस्लजिगं की जाएगी। इसे डीस्लजिगं करने 
वाले निजी संगठनो ंको नतीजो ंके आधार पर सालाना भुगतान से जोड़ा गया ह।ै भारत में पहली बार कोई नगरपालिका इस तरह 
से नियमित रूप से सेप्टिक टैंक्स की डीस्लजिगं की सेवा दे रही ह।ै ये एक ऐसी सुविधा ह ैजिसमें समाज के हर तबके का ध्यान रखा 
गया ह ैऔर झोपड़पट्टियो ंऔर कम आय वर्ग के कस्बों  को भी शामिल किया गया है। इसका भुगतान सेनिटशन टैक्स से जड़ुा है 
जो प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा होता ह ैइसलिए गरीब वर्ग के लोगो ंको कम पैसे देने पड़त ेहैं।

I.  सन्दर्भ

भारत में सिर्फ  400 शहरो ंके सीवरेज नेटवर्क्स, ट्रीटमेंट प्लांटस् से जड़ेु हैं। एक लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरो ंमें रहने वाले 
लोग पूरी तरह से ऑनसाइट सेनिटशन सिस्टम्स पर निर्भर करत ेहैं। इन शहरो ंके शौचालय आमतौर पर सेप्टिक टैंक्स से जड़ेु होत ेहैं। 
उन सेप्टिक टैंक्स का डिज़ाइन, निर्माण और उनकी देखभाल घरो ंकी ज़िम्मेदारी होती ह।ै इस तरह के सिस्टम के सुरक्षित प्रबंधन में दो 
तरह की समस्याएँ आती हैं। पहली तो ये कि सेप्टिक टैंक्स को नियमित रूप से डीस्लज नही ं किया जा सकता। अनियमित और देर से 
होने वाली डीस्लजिगं की वजह से एप्तिक टैंक्स का प्रदर्शन प्रभावित होता ह।ै दूसरी समस्या ये ह ै कि इन टैंक्स को खाली करने पर 
काफी खर्च आता ह ैइसलिए निम्न आय वर्ग के लोग शौचालय का इस्तेमाल कम करत ेहैं ताकि सेप्टिक टैंक्स भरे नही।ं इसके अलावा 
जब सेप्टिक टैंक्स से सेप्टेज ज़मीन में रिसता ह ैतो वो पीने के पानी में मिल जाता ह।ै इसका ज़मीन के नीचे और उसकी सतह के पानी 
पर और पर्यावरण पर बरुा प्रभाव होता ह ैजिसे उस इलाके में रहने वाले लोगो ंकी सेहत पर बरुा असर पड़ता ह।ै

महाराष्ट्र के दो शहर वाई और सिन्नर में, भारत में पहली बार सेप्टिक टैंक की नियमित डीस्लजिगं शुरू की गई ह।ै वाई की आबादी 
43,000 ह ैऔर सिन्नर की आबादी 72,000 है। वाई में नियमित डीस्लजिगं का काम जनू 2018 और सिन्नर में मार्च 2019 से चल 
रहा ह।ै भारत में पहली बार, सार्वजनिक सेवा के तौर पर सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से डीस्लज करने का काम शुरू किया गया है।

II. हस्तक्षेप

निर्धारित समय पर डीस्लजिगं के लिए ज़रूरी ह ैकि नियमित रूप से डीस्लजिगं की जाए। इसके लिए एक निर्धारित मार्ग पर सभी घरो ं
को चुना जाता ह ैऔर उनमें रहने वालो ंको पहले से बता दिया जाता ह ैकि वहा ँडीस्लजिगं होने वाली ह।ै महाराष्ट्र के वाई और सिन्नर 
की स्थानीय प्रशासन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत निर्धारित डीस्लजिगं शुरू की और जमा किये गए मल-कचरे को 
फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया।

इन शहरो ंमें निर्धारित समय पर डीस्लजिगं के लिए किये गए अनुबंध को प्रदर्शन से जुड़े वार्षिक मॉडल पर आधारित रखा गया ह ैस्थानीय 
प्रशासन, डीस्लजिगं कम्पनी के साथ नतीज ेके अनुसार भुगतान करने का अनुबंध करती ह।ै भुगतान का आधार ह ै कि कितने सेप्टिक 
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टैंक्स को डीस्लज किया गया और कम्पनी का वार्षिक लक्ष्य, अनुबंध में दर्ज होता ह।ै पैसो ंकी व्यवस्था करने के लिए दोनो ंशहरो ंमें 
सेनिटशन टैक्स लगाए गए हैं ताकि इन सेवाओ ंके लिए कभी पैसो ंकी कमी न हो। घरो ंके मालिक हर साल प्रॉपर्टी टैक्स के एक हिस्से 
के रूप में सेनिटशन टैक्स भी देत ेहैं जबकि पहले डीस्लजिगं के समय एक निश्चित शलु्क लिया जाता था। उन पैसो ंसे स्थानीय प्रशासन, 
निजी संचालको ंको भुगतान करती ह।ै इस व्यवस्था की वजह से अब भुगतान न होने का खतरा भी कम हो गया ह।ै

III. लागू करने का तरीका

जब इन शहरो ंमें निश्चित समय पर डीस्लजिगं नही ंशुरू की गई थी तब यहा ँके सेप्टिक टैंक्स को हर 8-10 साल पर डीस्लज किया जाता 
था या तब, जब वो पूरी तरह से भर जात ेथ ेऔर मल-कचरा बाहर बहने लगता था। चंूकि उस इलाके के घर, नियमित रूप से टैंक्स की 
खर्च नही ंउठा सकते थ ेइसलिए वो उनकी सफाई सिर्फ  ज़रुरत पड़ने पर ही करवात ेऔर वो सेप्टिक टैंक की सफाई को आपातकालीन 
सेवा मानत ेथ,े नियमित प्रबंधन सेवा नही।ं इसके अलावा, अब नगर पालिका के वाहन भी एक निश्चित शुल्क के बदले सेप्टिक टैंक्स की 
सफाई करने लगे हैं। वाई और सिन्नर में कोई सेप्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी नही ंथी इसलिए सेप्टेज को वही ँफें का जाता था जहा ँठोस 
कचरा फें का जाता था।

इन दोनो ंसमस्याओ ंसे निपटने के लिए नगरपालिका ने शहर में, सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटशन (CWAS), CRDF, और CEPT 
यनूिवर्सिटी की मदद से FSSM योजना शुरू की। इस योजना के तहत टैंक की डीस्लजिगं (खाली करने) के काम को प्रदर्शन आधारित 
सालाना भुगतान मॉडल के आधार पर एक निजी ठेकेदार से नियमित सेवा के तौर पर करवाया जाने लगा। डीस्लजिगं सेवा एक निर्धारित 
सेवा बन गई और इसके तहत हर तीन साल में एक इलाके के के हर रिहायशी और गैररिहायशी घरो ंमें टैंक्स की सफाई की जाने लगी 
और वहा ँसे जमा मल-कचरा को एक ख़ास सेप्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी में पहुंचाया जाने लगा। इस सेवा का लाभ निम्न आय वर्ग के और 
झोपड़पट्टियो ंमें रहने वाले लोगो ंको भी मिल रहा था। उन टैंक्स को निर्धारित समय पर खाली करवाने के लिए दोनो ंनगर पालिकाओ ं
ने, एक पारदर्शी टेंडरिंग के ज़रिये, निजी संचालक से तीन वर्ष का ख़ास अनुबंध किया। सिन्नर में SHGs से जुड़े डीस्लजिगं ऑपरेटर 
को जागरूकता फैलाने और सेप्टिक टैंक्स का एक डेटाबसे बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई ताकि समय पर उनकी डीस्लजिगं हो एके, जबकि 
वाई में ये काम नगर परिषद ् के कर्मचारी करत े हैं। मोबाइल आधारित एक एप्लीकेशन SaniTab/SaniTrack सभी ऑनसाइट 
सेनिटशन सिस्टम्स की जानकारी जमा करता ह ैऔर निर्धारित सफाई के समय निजी क्षेत्र के संचालक के प्रदर्शन पर नज़र रखता ह।ै

सेिनटेशन/�ॉपट� टै�

तीन साल म
 एक बार 
डी�िजगं

ब�क

ए�ौ 
अकाउंट

�ानीय 
�शासन

�दश न आधािरत 
अनुबंध के अनुसार 
वा�षक भुगतान

िनयिनत ह�ातंरण 
और तीन महीने का 
अनुबंध शु�

पूँजी लागत

संचालन और �बंधन खच 

आ�थक �वाह

स�वस िडलीवरी
िनधा िरत मानको ंके अनु�प जमा िकये 
गए मल-कचरे और गंदे पानी को ट�ीट, 

िड�ोज़ या रीयज़ू करना

शहर के सभी घर

िनधा िरत डी�िजगं 
और ट�ीट स�वस 

दाता

इंटी¢ेटेड       क£नी

तस्वीर 7: वाई और सिन्नर शहर के परफॉरमेंस लिकं्ड एन्युटी मॉडल (PLAM)
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निर्धारित डीस्लजिगं सेवाओ ंके प्रबंधन और संचालन में पैसो ंकी कमी न हो इसके लिए इन शहरो ंने प्रॉपर्टी टैक्स के एक हिस्से के तौर 
पर सेनिटशन टैक्स भी लागू किया ह।ै ये टैक्स, और प्रॉपर्टी टैक्स से आने वाले पैसो ंका इस्तेमाल निजी ठेकेदार को भुगतान में किया 
जाता ह।ै इसके अलावा FSSM सेवाओ ंके निजी ठेकेदारो ंको नियमित भुगतान के लिए एक एस्क्रौ अकाउंट भी खोला गया ताकि 
उसमें कॉन्ट्रैक्ट फीस रिज़र्व फण्ड (CFRF) रखा जा सके और उसमें ठेकेदार के भुगतान के लिए तीन महीने का न्यूनतम अधिशेष 
रखा जाता ह।ै

इन निर्धारित सेवाओ ंपर नज़र रखने के लिए नगर परिषद ्के अधिकारी एक मोबाइल एप्लीकेशन SaniTab/Sanitrack का इस्तेमाल 
करत ेहैं। परिषद ्के अधिकारी उस ऐप के डैशबोर्ड पर निजी संचालक की प्रगति और उसका प्रदर्शन देख सकत ेहैं और पता लगा सकत े
हैं कि काम निर्धारित मानको ंपर हो रहा ह ैया नही।ं

सिन्नर में सेप्टेज का ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में किया जाता ह ैजिसे नगर परिषद ्से आर्थिक सहायता मिलती ह ैऔर इसे बनाया 
था परिषद ्के साथ एक डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट (DBO) अनुबंध के तहत एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर ने। वाई में FSTP का निर्माण 
और संचालन एक निजी संचालक करता ह ैजिसे BMGF से पैसे मिलत ेहैं।

IV. उपलब्धियां

� इन दोनो ंशहरो ंमें सभी घरो ं के लिए निर्धारित डीस्लजिगं का काम नगरपालिका करती ह।ै और चंूकि इस सेवा के तहत 
शहर के सभी घर आते हैं इसलिए गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगो ंको भी ये सुविधा मिल जाती ह।ै

� इन सेवाओ ंको लागू करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो सभी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानको ंके अनुरूप हैं। इस वजह 
से इसकी नक़ल किसी भी शहर में की जा सकती ह।ै

� इसमें घर के मालिक , सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स के एक छोटे से हिस्से के रूप में सेनिटशन टैक्स देत ेहैं जो मागं-आधारित 
डीस्लजिगं पर किये जाने वाले भुगतान के मुकाबले काफी कम होता ह।ै

� SaniTab/SaniTrack जैसे ऑनलाइन निगरानी करने वाले अनूठे साधनो ंकी बदौलत निर्धारित कार्य की निगरानी भी 
की जा सकती ह।ै

V.  प्रभाव

सेनिटशन टैक्स को प्रगतिशील ढाचेँ पर बनाया गया ह ैऔर भुगतान भी वदृ्धि के आधार पर किया जाता ह।ै ऐसे में छोटे घरो ंको पैसे 
भी कम देने पड़त ेहैं। वदृ्धि के आधार पर भुगतान और निर्धारित डीस्लजिगं की वजह से ये सेवा घरो ंके लिए ज्यादा सुगम बन गई ह ै
(कुछ घर तो उसका सिर्फ  पाचंवा ंहिस्सा ही पैसा देत ेहैं जितना वो पहले देत ेथ)े।

निर्धारित समय पर की जाने वाली डीस्लजिगं की वजह से समाज के हर तबके को स्वच्छता सेवाओ ंका बराबर लाभ मिलता ह।ै इन 
सेवाओ ंका घरो ंने भी स्वागत किया ह ैक्योंकि  ये नियमित और “मुफ्त सेवा” ह ैऔर ये स्थानीय प्रशासन से मिलती ह ैजिसके लिए उन्हें 
डीस्लजिगं के समय एक भी पैसा नही ंदेना पड़ता।

वाई में ढाई साल के अदंर 4000 से ज्यादा घरो ंने डीस्लजिगं सेवा का फायदा उठाया और 95% घरो ं के मालिको ंने इस निर्धारित 
डीस्लजिगं सेवा का स्वागत किया। सिन्नर में डेढ़ साल में 2600 से ज्यादा घरो ंको डीस्लजिगं सेवा का लाभ मिला और उसे 93% लोगो ं
ने स्वीकार किया।

VI. प्रतिफल और सबक

भारत के इन दो शहरो ंमें निर्धारित डीस्लजिगं की कामयाबी इस बात का सबतू ह ै कि इसके कई फायदे हैं जसेै कि, ये एक सुरक्षित, 
समावेशी और सस्ता सेनिटशन सिस्टम ह।ै
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� समावेशी और नियमित डीस्लजिंग से सुरक्षित रूप से स्वच्छता मिल सकती है: घर रिहायशी हो या नही,ं उन सभी को 
निर्धारित डीस्लजिगं सेवा का फायदा मिलता ह।ै इसमें झोपड़पट्टिया ँऔर निम्न आय वर्ग के लोगो ं के घर भी शामिल हैं। 
नियमित डीस्लजिगं की वजह से मल-कचरा ठोस नही ंबन पाता और उसकी सफाई के लिए किसी इंसान की ज़रुरत नही ं
पड़ती।

� डीस्लजिंग का भारी खर्च भी कम हो जाता है: निर्धारित समय पर डीस्लजिगं किये जाने और सेनिटशन टैक्स के आने से 
इन शहरो ंमें उपभोक्ता को कोई शलु्क नही ंदेना पड़ता। घरो ंको भी सालाना बहुत कम पैसे देने पड़त ेहैं जो मागं-आधारित 
सेवाओ ंके मुकाबले बहुत कम ह।ै

� पर य्ावरण और इंसान की सेहत पर होने वाले बुरे प्रभाव में कमी: निर्धारित समय पर टैंक को खाली किये जाने और मल-
कचरे की ट्रीटमेंट फैसिलिटी के आने से ज़मीन के नीचे और उसकी सतह पर मौजदू पानी के दूषित होने का खतरा कम 
हो जाता है। निर्धारित समय पर की जाने वाली डीस्लजिगं के बाद सेप्टिक टैंक्स से निकलने वाले कचरे में BOD और 
कॉलिफोर्म बकै्टीरिया बहुत कम होत ेहैं।

VII. नक़ल की संभावनाएं

निर्धारित समय पर की जाने वाली डीस्लजिगं के कई फायदे हैं और दो शहरो ंमें इसके इस्तेमाल से मिली कामयाबी देखने के बाद महाराष्ट्र 
के दूसरे शहरो ंमें भी इसके इस्तेमाल की योजना बने जा रही ह।ै महाराष्ट्र की राज्य सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही ह ैजिसके 
तहत महाराष्ट्र के हर ULB में डीस्लजिगं सेवा अनिवार्य हो जाएगी।

भारत सरकार ने भी निर्धारित समय पर होने वाली डीस्लजिगं को देखा और उसने राष्ट्रीय FSSM पौलिसी (2017) में तीन साल 
के अतंराल पर डीस्लजिगं की सलाह दी और कहा कि CPHEEO के ऑन-साइट और ऑफ-साइट सीवेज प्रबंधन (2020) और 
ODF++ वेरिफिकेशन प्रोसेस की एडवाइजरी में भी इसे शामिल किया जाए।

अध्ययन में मखु्य साझीदार: सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन, CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी
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भुबनेश्वर में शहरी ग़रीबो ंके लिए डीस्लजिग सेवाओ ंको 
सुलभ बनाया गया

एग्ज़िबिट 2

पृष्ठभूमि

भुबनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है और ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है मगर उसके साथ ही उसके सामने कई चुनौतिया ँभी हैं, जसेै 
कि शहर में रहने वाले लोगो ंको पानी और सेनिटशन की अच्छे किस्म की बनुियादी सुविधाएं देना। शहर में 436 झोपड़पट्टिया ँहैं जिनमें 
3,01,611 लोग रहत ेहैं जो शहर की आबादी का एक तिहाई ह ै (स्रोत: 2011 की जनगणना)। भुबनेश्वर म्युनिसिपल कारपोरेशन 
(BMC) ने देखा कि स्वच्छता की कमी का सबसे बरुा प्रभाव कमज़ोर वर्ग के लोगो ंपर होता ह।ै इसलिए इस तरह की आधारभूत 
व्यवस्था बनानी थी जो समाज के उस तबके के लोगो ंका ध्यान रखे, खासकर महिलाओ ंका ताकि उन सभी को सुरक्षित, उचित और 
लम्बे समय तक स्वच्छता मिल सके। इन झोपड़पट्टियो ंमें रहने वाले लोगो ंने अपने शौचालय को या तो नालियो ंसे जोड़ रखा था या एक 
गड्ढा बनाकर, उससे। कुछ ही घरो ंमें सही सेप्टिक टैंक बने थ।े एक गड्ढे से समस्या ये होती ह ैकि वो जल्दी भर जाता ह ैऔर बार-बार 
उसे खाली करना पड़ता ह।ै इसकी वजह से परिवार पर काफी आर्थिक दबाव आता ह।ै

हस्तक्षेप

भुबनेश्वर म्युनिसिपल कारपोरेशन ने एक नई पहल की और शहरी क्षेत्रों  में रहने वाले ग़रीबो ंको सस्ती दरो ंपर FSSM सेवाएं देने के 
लिए फैसला लिया कि उन लोगो ंसे मौजदूा दर, 900 रुपये प्रति चक्कर से पैसे नही ंवसूले जाएंगे बल्कि वो पैसे उससे लिए जाएंगे जिसे 
लाभ मिल रहा हो। और तब, प्रति चक्कर 492 रुपये और टैक्स, तय किया गया। ये अनुदानित सेवाएं 67 में से 22 वार्ड में प्रयोग के 
तौर पर शुरू की गईं।

उन झोपड़पट्टियो ंमें काम कर रह ेसामाजिक संगठनो ंकी मदद से ULB ने झोपड़पट्टियो ंमें मागं का अदंाजा लगाया और कोशिश की 
कि आर्थिक रूप से ये सेवाएं लाभदायक हो,ं नुकसान न उठाना पड़े। झोपड़पट्टियो ंमें रहने वाले लोगो ंको और ज्यादा सुविधाएं देने के 
लिए उन सामाजिक संगठनो ंने कन्टेनमेंट यनूिटस् की सफाई के लिए वहा ंरहने वाले लोगो ंकी सलाह से एक निश्चित समय बनाया। इस 
तरह से सेप्टिक टैंक्स से कचरा बाहर नही ंआएगा और बढती मागं भी पूरी हो जाएगी।

प्रभाव

� इस अनदुानित मॉडल का उपयोग शहर की हर झोपड़पट्टी में किया जा रहा है

� अनुमानित मॉडल ने शहर के गरीब लोगो ंके लिए भी ये सेवाएं सुलभ बना दी है

� चंूकि ये एक एक अनमुानित मॉडल ह ै इसलिए झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगो ं को अब डीस्लजिगं सेवाओ ं के लिए 
अनुदानित शलु्क, 290 रुपये देने पड़त ेहैं।
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9. तमिलनाडु में निजी डीस्लजिग संचालको ंके लिए स्टैण्डर्ड लाइसेंस�िग अग्रीमेंट्स का
प्रावधान

मूल विचार

तमिलनाडु सरकार, अपने शहरी इलाको ंमें सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए राज्य के स्थापित 9,000 निजी डीस्लजिगं संचालको ं
पर निर्भर करती ह।ै ये संचालक, मागं आने पर अच्छी डीस्लजिगं सेवा देत े हैं मगर ये पूरी तरह से व्यवस्थित नही ं हैं इसलिए 
अक्सर मल-कचरे का निष्पादन, सुरक्षित तरीके से नही ंकरत ेहैं। डीस्लजिगं प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार 
ने इस्तेमाल करने वाले लोगो ंके रहने की जगह से एक निर्धारित दूरी पर एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाने का फैसला किया और उसने 
एक स्टैण्डर्ड लाइसेंस अग्रीमेंट (SLA) सिस्टम अपनाया। SLA ये तय करता ह ैकि डीस्लजिगं संचालक, सही तरीके से डीस्लजिगं 
करें और मल-कचरे का निष्पादन भी सही तरीके से हो, उन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो ताकि काम 
करने वाले लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें।

I.  सन्दर्भ
2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की 48.4% आबादी शहरो ंमें रहती ह ैजिसकी वजह से ये भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों  
में से एक ह।ै राज्य के शहरी इलाको ंको तीन स्तरीय अनकु्रम में बाटंा गया ह ैऔर ये क्रम हैं, म्युनिसिपल कारपोरेशन, मुनिसिपैलिटी 
और टाउन पंचायत। पूरे राज्य के इन शहरी क्षेत्रों  में आज भी ज़्यादातर घरो ंमें ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स (OSS) का इस्तेमाल 
होता ह ैऔर करीब 70% घर सेप्टिक टैंक्स और गड्ढों  से जड़ेु हैं। ये घर, उनकी सफाई के लिए स्थापित डीस्लजिगं संचालको ंपर निर्भर 
करत ेहैं। इस निजी सेवा की मुख्य विशेषताएं ये हैं:

1. ये संचालक, मागं आने पर अच्छी डीस्लजिगं सेवा देत ेहैं मगर ये पूरी तरह से व्यवस्थित नही ंहैं इसलिए अक्सर मल-कचरे
का निष्पादन, सुरक्षित तरीके से नही ंकरत ेहैं

2. राज्य में 9,000 से ज्यादा निजी डीस्लजिगं संचालक हैं जिनसे बाज़ार में अच्छी प्रतियोगिता होती है

3. यहं कई अलग-अलग आकार के सेप्टिक टैंक्स हैं जिनकी वजह से स्टैण्डर्ड डीस्लजिगं में काफी दिक्कतें आती हैं

4. पहाड़ी इलाको ंको छोड़कर, शहरी इलाको ंमें बहुत बड़े सेप्टिक टैंक्स की वजह से भी सही समय पर डीस्लजिगं नही ंहो
पाती या कम होती है

5. पहाड़ी इलाको ंऔर जिन इलाको ंमें डीस्लजिगं ट्रक्स की कमी है उन इलाको ंको छोड़कर बाकी जगहो ंपर डीस्लजिगं के
लिए बहुत कम पैसे लिए जात ेहैं

तमिलनाडु अर्बन सेनिटशन सपोर्ट प्रोग्राम (TNUSSP) के तहत कई अध्ययन किये गए और राज्य भर के डीस्लजिगं संचालको ं से 
उनके डीस्लजिगं व्यवसाय और संचालन में पेश आने वाली चुनौतियो ंके बारे में बात की गई। जिन चुनौतियो ंकी पहचान की गई, वो हैं:

1. उपभोक्ता के रहने की जगह से का दूरी पर किसी भी ट्रीटमेंट या सेफ डिस्पोज़ल फैसिलिटी का नही ंहोना जिसकी वजह से 
संचालको ंको मल-कचरे का निष्पादन करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता ह ैयस उसे कही ंखुली जगह पर फें कना पड़ता ह।ै

2. जागरूकता और प्रशिक्षण के साथ-साथ अच्छे पर्सनल प्रोटक्टिव इक्विपमेंट (PPE) की कमी की वजह से इन संचालको ं
को खतरनाक स्थितियो ंमें काम करना पड़ता ह ैऔर उनके स्वास्थ्य पर बरुा प्रभाव पड़ता ह।ै

II. हस्तक्षेप
तमिलनाडु में अपनाए गए मॉडल की मखु्य खबूिया:ँ

1. डीस्लजिगं की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तक पहुँच बनाना और मल-कचरे के सुरक्षित निष्पादन
के लिए सभी बाधाओ ंको दूर करना
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2. मौजदूा डीस्लजिगं व्यवसाय में कम से कम व्यवधान आए और लोगो ंकी जीविका सुरक्षित रहे

3. काम करने वालो ंके स्वास्थ्य, सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखना

4. शहर के गरीब लोगो ंतक सस्ती डीस्लजिगं सेवाएं पहुंचाना

इसके लिए राज्य में उपभोक्ता के घर से उचित दूरी पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनाई गईं और मल-कचरा सही ढंग से जमा करने और 
उसे ढोने के लिए स्टैण्डर्ड लाइसेंस अग्रीमेंट लागू किया और डीस्लजिगं संचालको ंको बस्ती में सुगमता से सफाई करने के उपाय किये 
गए। मौजदूा बाज़ार से ज्यादा छेड़छाड़ नही ंकी गई क्योंकि वही ज़्यादातर लोगो ंको सेवाएं देता ह ैमगर इस मॉडल में शहर में रहने वाले 
गरीब लोगो ंको भी कम खर्च में वही सेवाएं देने का प्रावधान किया गया और सेवा देने वाले लोगो ंकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया।

III. लागू करने का तरीका

इस मॉडल को लागू करने से जड़ेु कुछ मखु्य चरण:

1. स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की व्यवस्था: सही जगह पर डिस्पोज़ल फैसिलिटी बनाने के लिए
तमिलनाडु की राज्य सरकार ने 2018 में एक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत की जिसके तहत पूरे राज्य में ट्रीटमेंट
की सुविधाएं बढ़ाई गईं। इस प्लान के तहत अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) का ट्रीटमेंट प्लांटस् के आसपास एक समूह
बनाया गया जिससे, संचालको ंद्वारा तय की जाने वाली दूरी बढ़ी और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का उपयोग भी बढ़ा। इस योजना
में तमिलनाडु सरकार के क्लस्टर अप्रोच से जुड़े ऑपरेटिव गाइडलाइन्स (OG) का पालन किया गया और आधारभूत
अध्ययनो ंसे जमा की गई जानकारी के के आधार पर, मौजदूा या संभावित ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के आसपास ULBs के
समूह बना दिए गए जो 10 किलोमीटर के दायरे (डीस्लजिगं संचालको ंद्वारा तय की जाने वाली औसत दूरी) में था।

2. स्टैण्डर्ड लाइसेंस अग्रीमेंट (SLA) अपनाना: तमिलनाडु सरकार ने 2020 की शुरुआत में एक गवर्नमेंट आर्डर (G.O
(2D) 35) जारी किया ताकि क्लस्टर अप्रोच अपनाया जा सके और पूरे राज्य में निजी डीस्लजिगं संचालको ं के लिए
स्टैण्डर्ड लाइसेंस अग्रीमेंट लागू किया जा सके। इसकी वजह से मल-कचरे का सही तरीके से निष्पादन होने लगा और
ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल भी बढ़ा। SLA से डीस्लजिगं का काम भी क्लस्टर अप्रोच से जड़ु गया।

इस स्टैण्डर्ड लाइसेंस अग्रीमेंट के तहत तमिलनाडु सरकार ने कुछ चीजें अनिवार्य कर दी:ं

1. ‘होस्ट ULBs’ (ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के पास के ULBs) उन निजी डीस्लजिगं संचालको ंको लाइसेंस देंगे जो क्लस्टर
के अदंर हैं। उन ULBs के बीच काम कर रहे डीस्लजिगं संचालको ंको होस्ट ULB के साथ-साथ दूसरे ULBs के साथ
अपने वाहनो ंका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा

2. डीस्लजिगं संचालक साल में एक ही बार लाइसेंस के लिए अर्जी दे सकते हैं

3. डीस्लजिगं संचालको ंलाइसेंस की अर्जी देत ेसमय को अपने वाहनो ंके कागज़ात और काम करने वालो ंकी जानकारी देनी
पड़ेगी और अपने वाहनो ंमें स्वीकृत GPS डिवाइस लगाने होगंे ताकि ULBs उनके संपर्क  में रहें

4. डीस्लजिगं संचालको ंको समय-समय पर अपने कर्मचारियो ंको स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्बन्धी ट्रेनिगं दे और सुरक्षा उपकरणो ं
के इस्तेमाल के लिए एक लॉग बकु रखे।

5. ULBs डीस्लजिगं संचालको ंसे एक मामूली सी लाइसेंस फी लेंगे, एक हज़ार रुपये सालाना और प्रति लोड 100 रुपये की
टिपिगं फी (डिस्पोज़ल फैसिलिटी में)

6. ULBs को समय-समय पर लाइसेंस धारी संचालको ंकी लिस्ट जारी करनी पड़ेगी ताकि घरो ंके मालिक और संगठन सिर्फ
उन्हीं  लाइसेंस धारी संचालको ंका इस्तेमाल करें।

7. ULBs को भी शिकायत दर्ज करने/समस्या के समाधान की जानकारी देनी होगी
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आज SLA का इस्तेमाल पूरे तमिलनाडु में किया जा रहा ह ैऔर उसके लिए क्षमता बढ़ाने वाले वेबिनार्स और डिजिटल-ब्लेंडेड लर्निंग 
मोड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए उप-नियम बनाए गए हैं और उसे भी OG के साथ जोड़ा 
गया ह ैऔर उसे SLA के नियमो ं के मुताबिक़ अपडेट भी किया जाता ह।ै ULBs जब वो उप-नियम लागू कर देत ेहैं तब क्लस्टर 
लेवल पर डीस्लजिगं संचालको ंकी लाइसेंसिगं ज़रूरी हो जाती है और उन क्लस्टर्स के ULBs उन डीस्लजिगं संचालको ंसे सीध ेहोस्ट 
ULBs के पास लाइसेंस के लिए अर्जी देने के लिए भेज सकत ेहैं।

तमिलनाडु सरकार ने जहा ँमौजदू मागं आधारित डीस्लजिगं सेवाओ ंको निजी संचालको ंद्वारा जारी रखा ह ैपर कुछ ULBs अभी भी 
अनदुानित सेवाएं दे रही हैं। ULB द्वारा संचालित या ठेके पर दी जाने वाली डीस्लजिगं का इस्तेमाल उन ULBs में किया जा रहा ह ै
जहा ँनिजी संचालक कम हैं ताकि उपभोक्ताओ ंको ये सेवाएं बहुत कम पैसो ंमें मिल सकें ।

सुलभ सेवा देने के लिए कई और दूसरे मॉडल्स की भी खोज की जा रही ह।ै उनमें शामिल हैं:

1. अनौपचारिक बस्तिया:ं यहा ँULB संचालित या ठेके पर या निजी संचालको ंद्वारा कम कीमत पर मागं-आधारित सेवाएं
दी जाती हैं।

2. बल्क जेनेरेटर्स (सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय): ULB संचालित या ठेके पर कम कीमत पर मागं-आधारित सेवाएं
दी जाती हैं।

IV. उपलब्धियां

डीस्लजिगं के तमिलनाडु में जिस मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे न सिर्फ  डीस्लजिगं की प्रक्रिया नियमित हुई ह ैबल्कि निजी 
क्षेत्र के संचालको ंद्वारा दी जाने वाली मागं-आधारित सेवाएं भी बहेतर हुई हैं और कीमतो ंमें भी कोई फर्क  नही ंआया है। इस मॉडल 
के मुख्य घटक हैं:

1. क्लस्टर अप्रोच के ज़रिये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ तक पहुँच बढ़ी ह ैजिससे डीस्लजिगं की प्रक्रिया भी बहुत बहेतर हुई है

2. क्लस्टर अप्रोच के ज़रिये डीस्लजिगं संचालको ंको बड़े बाज़ार तक पहुँच मिली है

3. डिस्पोज़ल फैसिलिटीज़ के इस्तेमाल पर ज़ोर और लाइसेंसिगं और टिपिगं फी को न्यूनतम रखने से दंडात्मक कार्यवाही में 
कमी

4. एक कार्य कर रहे बाज़ार में कीमत में कोई दखल न देकर व्यवधान कम किया गया

5. सफाई कर्मियो ंकी सुरक्षा और उनकी भलाई का ध्यान रखा गया

इनके अलावा, SLA तमिलनाडु सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिगं एंड अर्बन अफेयर्स की ऑपरेटिव गाइडलाइन्स का पालन किया 
जाता ह ैऔर इसके मानक स्वच्छ सर्वेक्षण में दर्ज हैं। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ह ैखुले में मल-कचरे और सेप्टेज को फें कने से रोकना 
और SLA क्लस्टर अप्रोच को भी बल देता ह।ै

V.  प्रभाव

तमिलनाडु सरकार, पूरे राज्य में मागं-आधारित एक स्टैण्डर्ड डीस्लजिगं मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रही ह ैऔर उसका मानना 
ह ैकि डीस्लजिगं सेवा के इस मॉडल के प्रावधानो ंसे बाहर खुले में फें के जाने वाले अनट्रीटड मल कचरे और सेप्टेज में बहुत कमी आएगी 
और पर्यावरण को नुकसान नही ंहोगा। इस मॉडल से निजी डीस्लजिगं संचालको ंकी जीविका भी चलती रहगेी क्योंकि  आमतौर पर वो 
काफी छोटे पैमाने पर, घर वालो ंके साथ मिलकर काम करत ेहैं और जब इस तरह की बाधाएं नही ंरहेंगी और उनका हौसला बढ़ाया 
जाएगा तो सबका भला होगा और सफाई सेवा देने वाले उन लोगो ंकी सेहत और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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VI. प्रतिफल और सबक

तमिलनाडु की राज्य सरकार ने डीस्लजिगं का जो मॉडल अपनाया ह ैउससे फलते-फूलत ेमागं-आधारित डीस्लजिगं बाज़ार को काफी 
हद तक नियमित कर दिया गया ह।ै वो, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के उपयोग पर बल देता ह ैऔर निजी संचालको ंका आर्थिक बोझ कम 
करके किराए को सीमित कर देता ह।ै इसके बावजदू, संचालन में कुछ चुनौतिया ं भी सामने आएंगी ही। कुछ ULBs में अभी भी 
लाइसेंस का अलग सिस्टम ह ै जिसे मानक के मुताबिक़ बनाना पड़ेगा। साथ ही लाइसेंस और टिपिगं फी में भी समानता लानी होगी। 
सबसे बड़ी बात, ज्यादातर सरकारी व्यवस्थाओ ंको लम्बे समय तक चलाने के ज़रूरी ह ैकि उन्हें सख्ती से लागू किया जाए और उसके 
लिए जागरूकता फैलाई जाए, क्षमता बढ़ाई जाए।

VII. नक़ल की संभावनाएं

डीस्लजिगं सेवाओ ंका ये मॉडल हर उस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता ह ैजहा ँडीस्लजिगं का एक ठीक-ठाक निजी बाज़ार हो और 
जहा ँबड़ी संख्या में संचालक प्रतियोगी सेवा देने को तयैार हो।ं जहा ँबड़ी संख्या में निजी डीस्लजिगं संचालक न हो ंउन जगहो ंपर वहा ं
सरकार के सहयोग और डीस्लजिगं उद्यम का विकास करके एक ऐसे ही मॉडल को अपनाया जा सकता ह।ै इस मॉडल में क्लस्टर अप्रोच 
ह ैऔर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के इस्तेमाल का प्रावधान ह ैइसलिए इसका इस्तेमाल शहरी और ग्रामीण, दोनो ंक्षेत्रों  में किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में व्यवस्थित डीस्लजिग

आन्ध्र प्रदेश (AP) में, स्वच्छ आधं्र कारपोरेशन (SAC) की स्थापना की गई है जिसका काम है पूरे राज्य में FSSM की 
गतिविधियो ंपर नज़र रखना। AP ने FSSM के नियम और सेप्टेज मैनेजमेंट की गाइडलाइन्स जारी की थी और निजी डीस्लजिगं 
संचालको ंके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था और मल-कचरे के निष्पादन की निगरानी की जाने लगी। निजी डीस्लजिगं 
संचालको ंके लिए लाइसेंस देने और मल-कचरे के निष्पादन की निगरानी करने का उद्देश्य ये था कि मल-कचरे को सुरक्षित तरीके 
से निकाला जाएया और उसे ढोकर ले जाया जाए ताकि लोगो ंऔर पर्यावरण का स्वास्थ्य सुरक्षित रह।े इन नियमो ंका सही तरीके से 
पालन हो इसके लिए SAC ने उन सभी ULBs में निजी संचालको ंको लाइसेंस दिए जहा ँFSTPs की धरुुआत हुई थी। लाइसेंस 
पाने के लिए निजी संचालको ंको ये ध्यान रखना पड़ता था कि उनके वाहन, मानको ंपर खरे हो,ं काम करने वाले लोग वर्दी पहनें 
और उचित PPE हो साथ में वाहनो ंमें सही GPS डिवाइस भी लगा हो।

राज्य में कार्यरत FSTP वाले ULB में सरकार ने एक सही समय में निगरानी करने वाला सिस्टम लगाया ताकि इस बात पर 
निगरानी रखी जा सके कि मल-कचरे का सही तरीके से डीस्लज किया जाए और उसे FSTP में ही डिस्पोज़ किया जाए। ULB 
ने अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस धारी संचालको ंकी पूरी लिस्ट डाल रखी ह ै जिससे उपभोक्ता को पूरी जानकारी मिल जाती ह ै
और वहा,ं सेनिटशन से जुड़े सवालो ंके लिए एक टोल-फ्री नम्बर भी दिया गया ह।ै कही ंसे भी डीस्लजिगं के लिए ULB को मिले 
अनुरोध को वो, लाइसेंस धारी संचालक के पास भेज देता ह।ै ASCI डीस्लजिगं संचालको ंको डीस्लजिगं के मानको,ं प्रक्रिया और 
PPE के सही इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिगं भी देता ह।ै

अध्ययन में मखु्य साझीदार: इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सेटल्मेंटस् (IIHS)

दूसरे सहयोगी: ASCI
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10. FSSM सेवाओ ंका शहर के अनुसार प्रबंधन: पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और सेवा देने के
उदाहरण

मूल विचार

इस अध्ययन में बात की गई ह,ै वारंगल, तलंेगाना में, सभी शहरी क्षेत्रों  में सुरक्षित शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए उठाए गए 
मुख्य कदमो ंके बारे में खासकर यहा ँयहा ँशुरू की गई ख़ास सेनिटशन हले्पलाइन, S-Line के बारे में। इसका मुख्य मकसद ह,ै 
एक ऐसी जगह की व्यवस्था करना जहा ँसे FSSM सेवाओ ंके सभी पहलुओ ंकी जानकारी मिल सके जिससे नगरपालिकाओ ंको 
ये सेवाएं देने में आसानी होगी और ये सेवाएं गरीब और समाज के कमज़ोर तबके तक भी पहुँच सकें गी।

I.  सन्दर्भ

वारंगल, तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर ह ैऔर यहा ँकी आबादी करीब 10.88 लाख है (भारत की जनगणना की अस्थाई रिपोर्ट 
के मुताबिक़, 2011 में इस शहर की कुल आबादी 8,18,974 थी) और वो करीब 407 वर्ग किलोमीटर में फैली ह।ै भारत के कई 
दूसरे उभरत ेहुए शहरो ंकी तरह वारंगल में भी सेवाओ ंकी डिलीवरी में व्यवधान ह,ै खासकर सेनिटशन के क्षेत्र में। शहर में कम आय 
वर्ग की 180 से ज्यादा बस्तिया ंहैं और ये शहर की कुल आबादी के घरो ंका 30% ह।ै शौचालयो ंतक सही पहुँच नही ंहोने की वजह 
से खुले में शौच बहुत ज्यादा होता था। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयो ंकी कमी थी और जो थ ेभी वो सही साफ़-सफाई की 
व्यवस्था की कमी की वजह से सही तरीके से काम नही ंकर रह ेथ।े ऑन-साइट शौचालय भी बिना किसी डिज़ाइन के बनाए जा रह ेथ े
जिससे नालियो ंके नटेवर्क  का प्रदूषण बढ़ रहा था और ज़मीन के नीचे और उसकी सतह पर मौजदू पानी दूषित हो रहा था। मल-कचरा 
का व्यवस्थापन सुचारू रूप से नही ंहो रहा था (गुणवत्ता और कीमत के लिहाज़ से) और सेप्टेज को भी गैरकानूनी ढंग से ज़मीन पर, 
पानी के स्रोतो ंमें फें का जाता था। गंदे पानी की वजह से पानी के वो स्रोत भी दूषित होने लगे थ।े स्वच्छता पर सही जानकारी नही ंहोने 
की वजह से भी योजना की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी।
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II. हस्तक्षेप

शौचालयो ंतक लोगो ंकी पहुँच सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक ऐसा कें द्र बनाया गया जहा ँ से हर ज़रूरी जानकारी, तकनीकी सहायता 
मिल सकती ह ैऔर वहा ं शिकायत और सुझाव भी दर्ज किये जा सकते हैं, S-Line नाम की एक सेनिटशन हले्पलाइन, वारंगल के 
सम्मानित मेयर और ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कारपोरेशन (GWMC) के कमिश्नर ने 26 मई 2016 को शुरू किया। एक प्रोजके्ट 
इम्प्लीमेंटेशन यनूिट (PIU) बनाई गई ताकि GWMC में स्वच्छता के सुधारो ंको ज्यादा तेज़ी से लागू किया जा सके। PIU के 
प्रमुख, एडिशनल कमिश्नर होत ेहैं और उसमें स्वच्छता, शहर योजना जसेै विभागो ंके सदस्य भी शामिल होत ेहैं। ये हफ् ते में एक बार 
मिलकर काम की प्रगति पर नज़र रखत ेहैं।

III. लागू करने का तरीका

ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कारपोरेशन (GWMC) ने इस स्थिति को बदलने की ठान ली थी और उसे इस बात का अहसास था कि 
अगर उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छता सेवाएं दी जाएं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रगति के बाद आर्थिक उत्पादकता भी बहेतर होगी। मगर, 
बहुत बड़े सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर (फ़्लश एंड फॉरगटे) के निर्माण लिए पैसे जमा करने के स्रोत बनाना आसान काम नही ंथा और ये लम्बे 
समय तक चल भी नही ंसकता था। ASCI had से ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कारपोरेशन (GWMC) को तकनीकी सहायता मिल 
रही थी ताकि वो इस श्रृंखला में स्वच्छता को बहेतर बना सके।

स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद तलंेगाना सरकार ने भी स्वच्छ भारत-स्वच्छ तलंेगाना मिशन के तहत IHHL और सार्वजनिक 
शौचालयो ं का निर्माण करके ODF का दर्जा पाने की योजना बना ली। कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ़ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 
(CDMA) ने 2015 में गाइडलाइन्स (G.O। Rt.No। 155) जारी की जिसने अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) को आदेश दिया 
कि वो बनियादी ढाचेँ, प्रक्रिया और व्यवहार बदलने वाले कार्यों की मदद से इस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए काम करें। राज्य 
सरकार ने बजट निर्धारित कर दिया और अनुदान का प्रवाह निर्धारित कर दिया, साथ में एक इनफार्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी 
(ICT) आधारित सिस्टम बनाया जिसका काम था इस प्रक्रिया को लागू करने में सहायता देना और निर्माण की प्रगति पर नज़र रखना। 
नए IHHL के निर्माण के लिए तय की गई अनदुान की राशि प्रत्येक घर के लिए 12,000 रुपये थी और उसे पाने की प्रक्रिया भी 
निर्धारित कर दी गई थी। इससे जड़ेु सभी म्युनिसिपल अधिकारियो ंको इस प्रक्रिया को लागू करने और कन्टेनमेंट सिस्टम्स की गुणवत्ता 
पर नज़र रखने की ट्रेनिगं दी गई। अलग-अलग किस्म के शौचालयो ंऔर कन्टेनमेंट सिस्टम्स के निर्माण, और निर्माण लागत समझने 
के लिए राजगीरो ंको भी ट्रेनिगं दी गई। ULBs को जागरूकता फैलाने और नए IHHLs के निर्माण की मागं बढ़ाने के लिए IEC 
अभियान चलाने को प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए उन्हें झोपड़पट्टियो ंकी सेनिटशन कमिटीज़, निवासी कल्याण संगठन और सेल्फ 
हले्प ग्रुप्स को मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ़ पावर्टी इन म्युनिसिपल एरियाज़ (MEPMA) के तहत जोड़ना था और प्रक्रिया को सुगम 
बनाने के लिए हले्पलाइन्स बनानी थी।ं

वारंगल में मई 2016 में एक सेनिटशन हले्पलाइन (S-line) बनाई गई और एक ऐसा केद्र ह ै जहा ँ से नाक्रिको ं को हर तरह की 
जानकारी और सेवाएं मिल सकती हैं और वो वहा ंअपनी शिकायत भी दर्ज कर सकत ेहैं। S-line नम्बर को हर सार्वजनिक शौचालयो,ं 
सरकारी संपत्तियो,ं डीस्लजिगं वाहनो ं और दूसरे तरीको ं से खूब प्रचारित किया गया। शहर में “मुझ े शौचालय (आइ वाटं टॉयलेट) 
अभियान भी शुरू किया गया और इसके लिए अलग-अलग स्थाई और मीडिया के ज़रिये S-line नम्बर और IHHL निर्माण का 
जमकर प्रचार किया गया। ग़रीबो ंकी सहायता के लिए जो उपाय किये गए उनमें, गैर-पट्टे वाली ज़मीन पर IHHL का निर्माण, निर्माण 
शुरू करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिये पैसो ंकी व्यवस्था करने, जल्दी से अनदुान की राशी के भुगतान और तकनीकी सहायता 
शामिल थ ेऔर इन उपायो ंसे ज़मीन की कमी के कारण खड़ी होने वाली समस्याओ ंका समाधान ढँूढने के लिए साप्ताहिक PIU मीटिंग 
में विचार किया जाता था।
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S Line

नए िनमा�ण

• पहले का आवेदन
• िसखाम भूिम
• कोई और

िशकायत/सुझाव तकनीकी सहायता

यो
ता की जाचं कर�

• आधार के साथ/गृह सं�ा

रिज�र

पहचान� और हल कर�

• लाभाथ� का नाम 
• पता और फोन न�र
• िक�:

  राजगीर
  ठेकेदार
  कोई अ�

रिज�र और पहचान कर�

फोन करने वाले को जानकारी द�

यो

अयो


आवेदन बनाएं

स�ापन

cgg वेबसाइट पर अपलोड कर�

VO और कॉम

चरण–1

चरण–2

भगुतान कर� 
1 से 6000 �पये
भगुतान कर� 
1 से 6000 �पये

िजओ टैग (AE £ारा 
दबुारा स�ािपत)

मा¦/िनर¨
स©ेश भेज�

मा¦ िनर¨

मा¦ िनर¨

बंद

• लाभाथ� का नाम
• पता और फोन न�र
• बªक का «ौरा

• लाभाथ� का नाम 
• पता और फोन न�र
• िक�:

 स�ापन
 िजओ टैग
 लंिबत िबल
 गलत खाता

IV. उपलब्धियां

देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में उस कें द्र में महिलाओ ंके आने वाले फोन की संख्या काभी बढ़ गई और वो खदु भी वहा ँआकर 
पूछताछ करने लगी ं जो इस बात का संकेत था कि ये सिस्टम, महिलाओ ं के लिए सुगम ह ै और और महिलाएं यहा ँ आकर अपनी 
शिकायतें दर्ज करवा सकती थी ं जिनका बहुत कम वक़्त में निपटारा भी होने लगा था। आवेदन की जो नई प्रक्रिया शुरू की गई थी 
उसमें प्रोसेसिगं टाइम को तीन महीने से घटाकर एक हफ्ता कर दिया गया जिससे न सिर्फ  इस प्रक्रिया को गति मिली बल्की ये आबादी 
के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंची भी।

V.  प्रभाव
S-Line इ बदौलत इस शहर को जल्दी ही ODF दर्जा हासिल हो गया और ये शहर के नागरिको ं से सक्रीय इंटरफेस के तौर पर 
विकसित हुआ। अगस्त 2020 तक, 3762 शिकायतें दर्ज करवाई गई थी ंऔर S-line के ज़रिये उनका समाधान किया गया। उनमें से 
231 शिकायतें, तकनीकी सहायता के बारे में थी,ं जैसे कि सेप्टिक टैंक्स और शौचालयो ंका डिज़ाइन, सुरक्षित शौचालय बनाने के लिए 
प्रशिक्षित राजगीरो ं से संपर्क  का ब्यौरा, वगैरह। इसके अलावा, नए IHHLs बनाने के लिए 47417 नए आवेदन आए और 6394 
आवेदन, अस्वास्थ्यकर शौचालयो ंको सुरक्षित बनाने के लिए थ।े

VI. प्रतिफल और सबक
वारंगल में S-Line शुरू करने से यहा ँके नागरिको ंको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब उन्हें सेप्टेज मैनेजमेंट से जुड़े हर पहलू में 
सहायता के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियो ंसहयोग मिल रहा ह ैऔर इसमें सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन, IHHL निर्माण के लिए अनदुान की 
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प्रक्रिया, निर्माण के तरीके और राजगीर के साथ साथ डीस्लजिगं संचालको ंसे संपर्क  का पूरा ब्यौरा मिलने लगा और कई दूसरे फायदे 
भी हुए। अब, नए IHHLs बनाने की मागं भी काफी बढ़ गई ह ैसाथ ही लोग अस्वास्थ्यकर शौचालयो ंकी जगह सुरक्षित शौचालयो ं
की मागं करने लगे हैं क्योंकि  आम लोगो ंमें सुरक्षित सेनिटशन और FSSM सेवाओ ंके बारे में जागरूकता काफी बढ़ी ह।ै ज़्यादातर 
शिकायतो ंका समाधान, 36 घंटे के अदंर कर लिया गया और अब इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी की जा सकती ह।ै इस सिस्टम 
को लम्बे समय तक चलात ेरहने के लिए GWMC ने S-Line को म्युनिसिपेलिटी से जोड़ा ह ैजो न सिर्फ , शौचालय से जुड़े मुद्दों  पर 
नागरिको ंकी मदद करती है बल्कि सेप्टिक टैंक से जुड़े मुद्दों  में भी करती ह ै (मुख्य रूप से टैंक्स की सफाई को लेकर। यही वजह ह ै
कि S-line के आने के बाद GWMC के लिए शौचालय और सेप्टिक टैंक्स से जड़ेु मुद्दों  का निपटारा करना बहुत आसन हो गया ह।ै 
S-Line और PIU की मदद से वारंगल के नागरिको ंको अपने मुद्दे और चुनौतियो ंके बारे में बताने का मौका मिल गया ह,ै IHHL 
के लिए आवेदन से लेकर उसके डिज़ाइन, निर्माण, अनदुान की उपलब्धता और शौचालयो ंकी देखभाल तक के लिए। इससे, अपना 
शौचालय बनवाने और उसके उपयोग के बारे में जागरूगता भी काफी बढ़ी ह।ै

VII. नक़ल की संभावनाएं

इस सिस्टम के इस्तेमाल के बाद वारंगल को बहुत जल्दी ही ODF का दर्जा मिल गया और ये इस बात का बड़ा उदाहरण है कि अगर 
FSSM सेवाओ ंके अलग-अलग पहलुओ ंके बारे में जानकारी देने वाला एक कें द्र हो तो नगरनिगमों  को अपनी सेवाएं बेहतर करने 
के अवसर मिलेंगे और उन लोगों  तक ये सेवाएं पहुँच सकें गी जिन्हें अभी तक ये सुविधाएँ नही ं मिल रही हैं। इसी पहल की नक़ल 
आधं्र-प्रदेश के नरसापुर में की गई और वहा ँभी इतनी ही कामयाबी मिली। ये सबूत है कि इस मॉडल की नक़ल की जा सकती है।

इसी तरह की पहल गुजरात के अहमदाबाद में भी की गई और उसका ब्यौरा इस प्रकार है।

पानी और नालियो ंको जोड़ने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट(NOC)–अहमदाबाद

“500 NOC स्कीम” से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगो ंको 500 रुपयो ंके भुगतान पर व्यक्तिगत नाली बनाने और पानी और 
बिजली का कनेक्शन लेने के लिए “नो ऑब् जेक्शन सर्टिफिकेट” दिया जाता ह।ै शहर प्रशासन का उद्देश्य ह ैझोपड़पट्टी में रहने 
वाले लोगो ंको भी व्यापक स्तर पर पानी और सेनिटशन सेवाएं मिल सकें । इसके लिए पात्रता का मानदंड ये ह ैकि आवेदन करने 
वाले का घर, झोपड़पट्टी में 40 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में न हो और उसे अपना निवास प्रमाण-पत्र देना होगा।

अपने घर में निजी शौचालय बनाने के लिए, आवेदक, क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक जानकारी के साथ NOC के लिए आवेदन 
करता ह।ै एस्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी, आवेदक के घर जाकर उनकी माप लेत ेहैं और एक निर्माण योजना का खाका बनात े
हैं और ध्यान रखत ेहैं कि वो घर 40 वर्ग मीटर से कम में बना हो। अगर, वो घर NOC के लायक पाया जाता ह ैतो, सिटी 
सिविक सेण्टर (CCC) के नाम एक “रिज़ोल्यूशन” सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लाभार्थी, टैक्स विभाग को 500 रुपये देता 
ह ैऔर उसे NOC रसीद मिल जाती है। उसके बाद, एक फोटोग्राफर, लाभार्थी की फोटो लेता है। जब, लाभार्थी को अलग से 
नाली बनाने और पानी के कनेक्शन का NOC मिल जाता ह ैतब उसे उनके लिए 300 और 200 रुपये देने पड़त ेहैं। पानी के 
अलग कनेक्शन के लिए नाली का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी ह।ै बनुियादी ढाचेँ में निवेश की वजह से शेल्टर अपग्रेडिगं हुई और 
झोपड़पट्टियो ंमें काफी बदलाव आए।

अध्ययन में मखु्य साझीदार: एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया

दूसरे सहयोगी: सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन (CWAS), CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी
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FSSM में डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भूमिका

टेक्नोलॉजी हमें काफी सक्षम बनाती ह ैऔर उसे FSSM की श्रृंखला से जोड़ने के कई फायदे भी मिले हैं जिनमें प्रभावशाली निगरानी, 
बढ़ी पारदर्शिता और हिस्सेदारो ंकी ज़िम्मेदारी शामिल ह।ै इन सबकी बदौलत बिलकुल निचले स्तर पर भी बहेतर सेवाएं मिलती हैं। 
यही वजह ह ैकि कें द्र और राज्य के FSSM ढाचेँ में SMART समाधानो ंपर ज्यादा बल दिया गया ह ैताकि FSSM श्रृंखला और भी 
बहेतर और कारगर बन सके।

नीचे दी गई सारणी में ऐसे ही कुछ SMART समाधान दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल कई राज्यों  में उस राज्य की FSSM रणनीति 
के अनुसार किया गया है:

सारणी 4: FSSM में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

टेक्‍नोलॉजी विवरण राज्य/शहर अभ्यास प्रभाव (चालू और अपेक्षित)

जीपीएस उपयोग, 
सामान्य नियंत्रण 
कें द्रों  के माध्यम से 
कें द्रीय ट्रैकिग। 

कुशल और जवाबदेह डीस्लजिगं 
ऑपरेशंस को सुनिश्चित करने के लिए 
जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिग और 
मॉनिटरिंग सिस्टम तनैात किए गए हैं । 
यह जमीन पर संचालन की वास्तविक 
समय निगरानी सुनिश्चित करता है।

उड़ीसा में यएूलबी में काम 
करने वाले सभी सेसपूल 
वाहन (सरकारी खरीदे गए 
और निजी वाहन दोनो)ं 
जीपीएस निगरानी तंत्र के 
साथ स्थापित किए गए हैं।

भुबनेश्वर में, विशेष रूप से 
यह स्मार्ट शहरो ं के कमाडं 
एंड कंट्रोल सेंटर से जडु़ा 
हुआ ह ै और उसके माध्यम 
से निगरानी की जाती ह।ै 
राज्य के शेष हिस्सों  के लिए 
भी इसी तरह का कें द्रीकृत 
तंत्र बनाने पर विचार किया 
जा रहा ह।ै

जीपीएस ट्रैकिग के परिणामस्वरूप हितधारको ं
के बीच अधिक जवाबदेही हुई ह,ै खासकर 
जब प्रोत्साहन और दंड संरचनाओ ं के साथ 
मिलकर । वास्तविक समय की निगरानी से 
भी कुछ क्षेत्रों  में 10-20% क्षमता से संयंत्र 
उपयोग में सुधार हुआ ह,ै जो 100% से 
अधिक ह।ै

8 हॉटस्पॉट जहा ं भुबनेश्वर में अक्सर अवैध 
रूप से कीचड़ बहाया जाता ह,ै उसे जियो 
टैग किया गया ह ै । इन क्षेत्रों  में वाहनो ं की 
किसी भी तरह की आवाजाही से संबंधित 
अधिकारियो ं को तत्काल सतर्क  कर दिया 
जाता ह।ै 

FSSM ऑपरेटर 
आवेदन

एफएसएम ट्रैकर ऐप जसेै ऐप्स और 
डिजिटल तकनीकें  (वारंगल), और 
SANITrack प्रौद्योगिकी (वाई, 
सिनार) शेड्यूल की व्यवस्था के माध्यम 
से डीस्लजिगं प्रक्रिया के साथ लाइसेंस 
प्राप्त एफएसएसएम ऑपरेटरो ं की मदद 
करती ह,ै और उन्हें वास्तविक समय के 
आधार पर सेप्टेज संग्रह रिकॉर्ड करने में 
मदद करती ह।ै डिलगिगं पर डेटा का 
सटीक कैप्चर, और ग्राहक और ऑपरेटर 
हस्ताक्षर कैप्चर के माध्यम से सत्यापन 
जाचं भी उपलब्ध कराई जाती ह।ै

महाराष्ट्र के वाई और सिन्नर 
शहरो ं में और में तनैात 
वारंगल नगर पालिका निगम 
क्षेत्र, तेलंगाना

प्रभावी रूप से रिकॉर्डिंग और सेवा वितरण 
की निगरानी करके, ये प्रौद्योगिकिया ं सेसपूल 
संचालन को विनियमित करने और सरकारी 
और निजी दोनो ं एफएसएम ऑपरेटरो ं की 
जवाबदेही बढ़ाने में मदद करती हैं।

ऐसा करने में, वे FSSM ऑपरेटर प्रदर्शन 
को भी प्रोत्साहित करत े हैं, और FSSM 
नियमो ंके बहेतर पालन में मदद करत ेहैं।
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डीस्लजिगं के लिए 
SANI ट्रैक भुगतान 
से जडु़ी सेवाएं

SANI-Track एक वेब सक्षम निगरानी 
प्रणाली है जो ई-कॉमर्स ऐप के समान 
संचालित होती है, और वास्तविक समय 
की निगरानी में सक्षम बनाती ह,ै और 
पेपरलेस प्रारूप में दैनिक संचालन रिकॉर्ड 
करती ह।ै

FSSM की एंड-टू-एंड मॉनिटरिंग प्रदान 
करता ह,ै और अनुसूचित और ऑनडिमाडं 
डीस्लडिगं को कवर करने में सक्षम ह।ै

स्वचालित रूप से डीस्लजिगं पर रिपोर्ट 
उत्पन्न करता ह,ै और भुगतान को 
मॉनिटरिंग ऐप से जोड़ने की अनुमति देता 
ह।ै 

वर्तमान में वाई और सिन्नर, 
महाराष्ट्र के शहरो ंमें इस्तेमाल 
किया जा रहा है, जो निजी 
डीस्लगिगं ठेकेदारो ं का लाभ 
उठाता है।

इन्हें भी जल्द कोल्हापुर और 
सतारा में तनैात किए जाने 
की उम्मीद ह।ै

ऐप सेवा की आवश्यकता वाले गुणो ंपर डेटा 
प्रस्तुत करता ह,ै और ऑपरेटर को वॉल्यूम, 
पीपीई उपयोग, ग्राहक प्रतिक्रिया आदि जसेै 
किए गए डीस्लजिगं पर डेटा रिकॉर्ड करने 
में सक्षम बनाता ह।ै ऐप एफएसटीपी का 
भू-स्थान भी प्रदान करता ह ै और अवैध 
निपटान के खिलाफ चेतावनी देता ह,ै जिससे 
अधिकारियो ंको यह पता चल सकता है कि 
क्या डीस्लजिगं ठीक से की गई ह ै।

वास्तविक समय की जानकारी पर कब्जा 
करने के माध्यम से उत्पन्न रिकॉर्ड प्रदर्शन के 
आधार पर सेवा प्रदाताओ ं को भुगतान की 
प्रक्रिया में मदद कर सकत ेहैं।

ख़रीदार मागं क्षुधा/
ऑनलाइन-एस 
लाइन मॉडल के 
वारंगल 

ग्राहक मागं ऐप ग्राहको ं को ऑनलाइन 
सहायता प्रदान करत े हैं, जिसमें सेवा 
अनुरोधो ं को रिकॉर्ड करना, शिकायत 
निवारण और आवश्यकतानुसार तकनीकी 
सहायता की पेशकश करना शामिल ह।ै 
वारंगल में तनैात स्वच्छता हले्पलाइन 
(एस-लाइन) ऐसा ही एक उदाहरण ह।ै

एस-लाइन को ग्रेटर में 
२०१६ में लॉन्च किया गया 
था

वारंगल नगर पालिका निगम, 
तलंेगाना। 

एस लाइन प्रशिक्षित कर्मचारियो ं को जो 
कर्मचारियो ं को सेप्टेज प्रबंधन के सभी 
पहलुओ ं पर नागरिको ं का समर्थन करने में 
सक्षम किया गया ह ैद्वारा संचालित ह ै । यह 
नए निर्माणो ं की पात्रता पर नागरिक प्रश्नों  
का समाधान करने में सक्षम ह,ै और उन्हें 
पंजीकृत राजमिस्त्री और अन्य ठेकेदारो ं से 
जोड़ने के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान 
करने में सक्षम ह।ै यह सत्यापन अनुरोधो ं के 
लिए लंबित बिलो ं के बारे में ग्राहको ं के प्रश्नों  
को भी संबोधित करता ह ै।

मॉनिटरिंग 
प्लेटफॉर्म–सानी-
ट्रैक, SANI-Tab 
और सैन-क्यू और 
अन्य डैशबोर्ड 
उपकरण

आईटी सक्षम निगरानी प्लेटफार्मों 
FSSM प्रक्रिया श्रृंखला भर में वास्तविक 
समय डेटा पर कब्जा करने में मदद 
और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ ही 
प्रसंस्करण के साथ मदद करता ह ै । जब 
ट्रैकिग/निगरानी की बात आती ह ै तो ये 
अमूल्य साबित होते हैं
FSSM संचालन का प्रदर्शन।
SANI-Tab–मूल रूप से एक सर्वेक्षण 
उपकरण स्थानिक विवरण ह ै कि एक 
वेबसेड डैशबोर्ड त्वरित विश्लेषण की 
अनुमति में खामियो ं को दूर कर रह े
हैं कब्जा। SANI-ट्रैक का उपयोग 
वास्तविक समय डेटा को भी कैप्चर करता 
ह,ै और डीस्लगिगं, वाहन और ग्राहको ंकी 
संतषु्टि पर रिपोर्ट उत्पन्न करता ह।ै दूसरी 
ओर SANI-Q मॉनिटर करता है
वास्तविक समय में पानी की गुणवत्ता 
एफएसटीपी

महाराष्ट्र के वाई और सिन्नर 
शहरो ंमें तनैात।

उड़ीसा में तनैात

एक साथ लिया, निगरानी प्लेटफार्मों पर 
कब्जा, रोकथाम और उपचार चक्र भर में 
वास्तविक समय प्रदान करत ेहैं ।

रिकॉर्ड किए गए डेटा को आसानी से समझा 
जा सकता ह,ै सटीक है और सुधार या बहेतर 
प्रवर्तन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों  को लक्षित 
करके शहरो ंकी एफएसएसएम पहल के गहन 
विश्लेषण की क्षमता प्रदान करता ह।ै

साथ ही स्थानीय अधिकारियो ंको इस प्रक्रिया 
का मालिकाना हक लेने का अधिकार देता ह।ै

अपेक्षित परिणाम:

डैशबोर्ड हितधारक के उच्चतम स्तर पर 
दिखाई देगा और किसी भी भूगोल में 
FSSM कार्यान्वयन के संदर्भ में किसी भी 
लाल झंडे को समय पर और प्रभावी ढंग से 
संबोधित किया जाएगा
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एफएसएसएम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड–
मील का पत्थर और नियमित सहित 
सभी FSSM संबंधित गतिविधियो ंकी 
निगरानी और समस्या निवारण के लिए 
एक त्रिस्तरीय डैशबोर्ड।

डैशबोर्ड को जमीन पर अपडेट किया 
जाता ह ैऔर तीन स्तरो ंपर समीक्षा की 
जाती ह।ै ULB में पहले, जिला और 
अतं में राज्य द्वारा पीछा किया ।

एक अधिसूचना प्रणाली यह सुनिश्चित 
करने के लिए सक्षम ह ैकि संबंधित 
हितधारक को सही उदाहरण पर जागरूक 
किया जाए और वह आवश्यक कोई भी 
कदम उठा सके ।

अन्य डिजिटल निगरानी उपकरण–
डिजिटल निगरानी उपकरणो ंका उपयोग 
नियमित रूप से प्रमुख निर्णय निर्माताओ ं
द्वारा तीन प्रमुख गतिविधियो ंकी रिपोर्ट 
और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता 
ह।ै

तीन गतिविधिया ंनिर्माण और चालान 
भुगतान प्रगति और परिचालन संयंत्र 
उपयोग हैं।

प्रतिदिन प्रचालनात्मक संयंत्रों  के उपयोग की 
समीक्षा की जाती ह।ै इससे बढ़ाने में मदद 
मिली है

20% से कम से 60% से अधिक उपयोग

निर्माण और चालान के खिलाफ भुगतान की 
साप्ताहिक निगरानी से निर्माण गतिविधियो ं
को कारगर बनाने में मदद मिली ह ैऔर 
विक्रे ताओ ंको भुगतान अधिक समय पर हो 
गया ह ै।

स्मार्ट करार मानव हस्तक्षेप के कारण वर्तमान करार 
में किसी भी अनियमितता को कम करने 
के लिए स्मार्ट करार

उड़ीसा अपेक्षित परिणाम:

समय पर भुगतान

भुगतान को सक्षम करने के लिए मानक 
ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं और चेकलिस्ट

भुगतान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता

ठेकेदार द्वारा समय कार्य वितरण सुनिश्चित 
करना
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11. महाराष्ट्र  में FSSM संचालन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

मूल विचार

भारत में वाई और सिन्नर दो पहले ऐसे शहर हैं जिन्हों ने हर घर के सेप्टिक टैंक्स के लिए नियमित डीस्लजिगं की शुरुआत की थी। 
दोनो ंही जगहो ंके शहर प्रशासन ने FSSM सेवाओ ंके लिए, निजी ठेकेदारो ंके साथ, “प्रदर्शन-आधारित” अनुबंध किया। इसका 
मतलब था कि सिर्फ  संतषु्टि लायक काम के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इन सेवाओ ंपर नज़र रखने के लिए इन शहरो ंने कई 
किस्म के डिजिटल एप्लीकेशंस भी शुरू किये हैं, जसेै कि, SaniTab, SaniTrack, SanQ जो इस बात की निगरानी करत ेहैं 
कि मल-कचरा नियमित रूप से निकाला जा रहा ह ैऔर उसे सही जगह पर, मानको ं के मुताबिक़ ट्रीट किया जा रहा ह ैया नही ं
और वो सुरक्षा नियमो ंके तहत काम कर रहे हैं या नही।ं ये जानकारिया,ँ सही समय मिलती हैं और इंसान के हस्तक्षेप की ज़रुरत 
नही ंपड़ती। ये एप्लीकेशंस, शहर के सभी ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स की भी जानकारी जमा करत ेहैं जिनसे भविष्य के लिए 
एक डेटाबसे बनाया जा सकता है।

I.  सन्दर्भ

सेप्टिक टैंक्स को अनियमित रूप से खाली किये जाने की समस्या से निपटने के लिए, महाराष्ट्र के वाई और सिन्नर शहरो ंमें नियमित 
डीस्लजिगं की योजनाएं लागू की गईं। इन दोनो ंशहरो ंमें, एक निजी सेवा दाता ठेके पर काम करता ह ैऔर शहर के सभी सेप्टिक टैंक्स 
को तीन साल तक निर्धारित समय पर साफ़ करता है। यहा ँमल-कचरा ट्रीटमेंट प्लांटस् भी बनाए गए और सफाई का संचालन करने 
वाली एजेंसियो ंको हिदायत दी गई कि और मल-कचरे का मानको ंके मुताबिक़ निपटारा करना अनिवार्य कर दिया गया। शहर प्रशासन 
और निजी सेवा-दाताओ ंके बिछ “प्रदर्शन-आधारित” अनुबंध किया जाता ह ैजिसकी वजह से उन्हें भुगतान सिर्फ  तभी मिलता ह ैजब 
उनका काम, अधिकारियो ंको संतषु्ट करे।

इस तरह के प्रदर्शन-आधारित अनुबंधो ंके लिए काम के हर चरण पर नज़र रखने के लिए एक उच्च दर्जे का मॉनिटरिंग सिस्टम भी ज़रूरी 
ह।ै शुरुआत में सब, कागज़ वाले फॉर्म, रसीद, रिपोर्ट और लॉगबकु के आधार पर किया जाता था। मगर ऐसे सिस्टम बिखरे हुए होत े
हैं, काम में समय लगता ह,ै काफी मेहनत करनी पड़ती ह ैऔर उनसे सही-समय में जानकारी नही ंमिल पाती। उनसे सिस्टम की बहेतरी 
के उपाय भी नही ं मिल पात ेजसेै कि जिओ-स्पेशल स्प्रेड, बस्तियो ंका ब्यौरा, ग्राहक की संतुष्टि, मात्रा और लगाए गए चक्कर, मुश्किल 
जगहो ंपर उनका आना-जाना वगैरह। डीस्लजिगं का काम, ऑन-साइट सिस्टम्स के बहुत ही बनुियादी डेटासेटस् पर काम कर रहे थ।े 
पुराने अनुभवो ं से पता लगा कि आकार में अतंर, पहुँचने की समस्या, मालिक का नजरिया, टैंक्स को खाली करने का इतिहास इस 
काम के संचालन को प्रभावित करता ह।ै लेकिन नियमित डीस्लजिगं शुरू किये जाने के बाद संचालको ंका हर सेप्टिक टैंक तक पहुंचना 
अनिवार्य हो गया और तीन साल की अवधि में उन दोनो ंशहरो ंमें ऑन-साइट सिस्टम्स का एक बड़ा ही अनोखा और विस्तृत डेटाबसे 
बना लिया गया। किसी भी शहर में ऐसे आकंड़े, भविष्य की योजनाएं बनाने में बहुत काम आत ेहैं।

इस तरह की मॉनिटरिंग और डेटाबसे के लिए उन शहरो ंको SMART समाधान की ज़रुरत थी। वाई औए सिन्नर के अनुभवो ंसे पता 
लगा कि डिजिटल साधनो ंका उपयोग आसान ह ैऔर वो बड़ी आसानी से कागज़ आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम्स की जगह ले सकत ेहैं।
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II. हस्तक्षेप

डीस्लजिगं का काम सुचारू रूप से ही इसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन, वेब से चलने वाला मॉनिटरिंग सिस्टम, 
SaniTrack बनाया गया। इसमें एक मोबाइल ऐप और वेब मोड्यूल्स होत ेहैं। जहा ँडीस्लजर नियमित रूप से रोज़ के निर्धारित कार्यक्रम 
दर्ज करता ह ैऔर और एक इ-कॉमर्स ऐप की तरह, शहर प्रबंधक सही समय में, (i) भौगोलिक क्षेत्र, (ii) काम की प्रगति, (iii) घरो ं
की तयैारी, (iv) घर से FSTP तक सुरक्षित परिवहन, (v) ग्राहक की संतषु्टि, (vi) PPE का इस्तेमाल, एक डैशबोर्ड पर देख सकत ेहैं। 
उस डैशबोर्ड पर मुख्य कार्यों के इंडीकेटर्स, टाइमलाइन फिल्टर्स, नक़्शे पर आधारित जानकारिया ंऔर डाउनलोड करने लायक आकंड़े 
होत ेहैं जिनका विस्तार से विश्लेषण किया जा सकता ह।ै इसके अलावा, SaniTrack की बदौलत कागज़ात की देखभाल की झंझट 
ख़त्म हो जाती ह ैऔर सिर्फ  कुछ क्लिक्स और एक स्क्रीन पर दस्तखत से काम हो जाता ह ैऔर इसके अलावा ये खुद ही लोकेशन/
समय को जाचं कर लेता ह।ै बाद में इन्हें अलग-अलग रिपोर्ट के तौर पर डाउनलोड किया जा सकता है जिनमें पत,े फोटो और दस्तखत 
भी होत ेहैं, एक कागज़ के फॉर्म की तरह।

दूसरी पहल ह,ै SaniTab, ये एक स्मार्टफोन/टेबलेट आधारित सेवे टूल ह ैजिसकी शुरुआत हुई थी घरो ंके स्तर पर सर्वे करने से ताकि 
किसी शहर में सेनिटशन की स्थिति का एक बसेलाइन डेटा बनाया जा सके। जमा किये गए उन आकंड़ो ंको एक वेब आधारित डैशबोर्ड 
से जोड़ दिया जाता ह ैऔर फ़ौरन विश्लेषण कर लिया जाता है। ये उस जगह का ब्यौरा भी जमा कर लेता ह ै जिससे उन जगहो ंकी 
पहचान की जा सकती ह ैजो ज्यादा संवेदनशील हैं। इस साधन के माध्यम से डीस्लजिगं के काम के दौरान भी पूरा ब्यौरा जमा किया जा 
सकता ह।ै ये न सिर्फ  डीस्लजिगं के काम का पूरा ब्यौरा जमा करता ह ैबल्कि सेप्टिक टैंक्स से जुड़ी जानकारिया ँभी जमा करता ह,ै जसेै 
कि, (i) स्थान और वहा ंतक पहुँच, (ii) जाने के रास्ते, (iii) विस्तार और आकार (iv) निर्माण की गुणवत्ता (v) मालिक का नजरिया।

तीसरा ह,ै SanQ, ये एक हार्डवयर ह ैजिसे FSTPs में लगाया जाता ह ैऔर इससे ट्रीटड गंदे पानी की गुणवत्ता पर सही समय में नज़र 
राखी जाती ह।ै इस तरह से तत्काल जानकारी मिलने से फ़ौरन ही सिस्टम में बदलाव किये जा सकत ेहैं जबकि पहले की लैब रिपोर्ट्स 
के आधार पर काम करने में काफी समय लगता था।

III. लागू करने का तरीका

SaniTab और SaniTrack को CWAS ने एक ऐप डेवलपर के सहयोग से बनाया है। इन्हें इस्तेमाल में लाने के पहले सर्वर और 
डोमेन्स खरीद लिए गए थे। शुरुआत में CWAS की स्थानीय टीमें ही ऐप्स और डैशबोर्ड्स को चलाती थी।ं लेकिन बाद में लोगों  
को सक्षम बनाया गया और अब डीस्लजर्स खदु भी इन ऐप मोड्यूल्स को चला लेते हैं और शहर प्रशासन के अधिकारियों  के पास 
डैशबोर्ड्स होते हैं।
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SaniTrack में पाचं मोड्यूल्स हैं:

1. डीस्लजिगं मैनेजर के लिए मोबाइल ऐप मोड्यूल - मैनेजर घरो ंकी लिस्ट से चुनाव करके अपना रोज़ का कार्यक्रम बना
सकता है

2. डीस्लजिगं संचालको ंके लिए मोबाइल ऐप मोड्यूल- संचालको ंको उनका दैनिक कार्यक्रम मिल जाता ह।ै हर बस्ती का चुनाव
करने के बाद उसके स्थान, पता, मालिक का नाम और सेनिटशन सिस्टम की किस्म की जानकारी दी जाती है। डीस्लजिगं
करत ेसमय संचालक उस जानकारी को रिकॉर्ड भी कर सकता ह।ै मल कचरे की मात्रा, PPE का इस्तेमाल, ग्राहक की
संतषु्टि, कार्य करने वाले का लिगं, समय, फोटो वगैरह को। काम ख़त्म करने का सत्यापन घर का जवाबदेह सदस्य करता
ह ैऔर इसके लिए वो मोबाइल ऐप पर दस्तखत करता ह।ै FSTP तक पहुँचने के बाद ये ऐप जिओ-लोकेशन का पता
लगाता ह ैऔर अगर ये FSTP के आसपास नही ंहोता तो चेतावनी देता ह।ै FSTP संचालक एक दस्तखत करके रसीद
की पषु्टि करता ह।ै

3. शहर प्रबंधको ं के लिए वेब डैशबोर्ड- एक ओवरव्यू स्क्रीन से पूरे कार्यक्षेत्र और प्रदर्शन के मुख्य इंडीकेटर्स का पता लग
जाता ह ैजसेै कि बस्ती का पूरा दायरा, डीस्लजिगं की दर और मल-कचरे की मात्रा। एक दूसरी स्क्रीन पर एक नक़्शे पर
वो पूरा क्षेत्र नज़र आता ह ैऔर ज्यादा विस्तृत इंडीकेटर्स के चार्ट्स नज़र आत ेहैं जसेै कि ग्राहक का तयैार होना, स्वीकृति
की दर, घर की किस्म, कुल चक्कर, PPE का इस्तेमाल और काम करने वाले का लिगं वगैरह। हर घर को चुनकर दस्तखत
और फोटो मिलाया जाता ह।ै डाउनलोड करने लायक रिपोर्ट्स एक स्प्रेडशीट के अलावा अलग-अलग रिपोर्ट के रूप में भी
मिल जाती है

4. CT/PT डीस्लजिगं ऐप मोड्यूल- ये नगर पालिका के उन संचालको ंके लिए ह ैजो सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयो ं
के सेप्टिक टैंक्स की सफाई करत ेहैं।

5. ऐडमिन मोड्यूल- इसमें एक स्क्रीन होती है जिसमे नए घरो,ं सफाई करने वाले संचालको,ं ट्रक्स और ठेकेदारो ंकी जानकारी
होती ह ैऔर ये सिस्टम का इस्तेमाल करने वालो ंका प्रबंधन भी करता ह।ै

SaniTab में अपनी ज़रुरत के मुताबिक़ बदलाव किये जा सकत ेहैं और इसे इस्तेमाल करने वालो ंके सवालो ंके हिसाब से भी अपडेट 
किया जा सकता ह।ै पहले इसका इस्तेमाल शहरो ंमें खुले में शौच करने के मामलो,ं शौचालयो ंतक पहुँच और नए शौचालय बनाने की 
इच्छा का सर्वे करने में किया जाता था।

आजकल FSSM के लिए दो प्रश्नावलिया ंकाफी सक्रीय हैं—

1. घरो ंकी डीस्लजिगं सेवाएं- ये चल रही डीस्लजिगं की प्रक्रिया से जड़ुी जानकारी जमा करता ह ैऔर साथ ही ऑनसाइट
सिस्टम के लिए इन बिन् दुओ ंके तहत लम्बे समय के लिए जानकारी जमा करता ह:ै

	� घर का ब्यौरा- पहचान के कारक, किस्म, स्थान, मालिक का फोन नम्बर, मालिक का नजरिया

	� सेवा देने वाले और डीस्लजर का प्रदर्शन- सेवा की निर्धारित किस्म या इमरजेंसी, मात्रा, PPE का इस्तेमाल, सामने 
आए मुद्दे

	� ऑनसाइट सिस्टम की खबूिया-ँ किस्म, आकार, विस्तार, पहुँच, खाली करने का इतिहास

2. CT/PT के लिए डीस्लजिंग सेवाएं

SanQ के इनफ्लो और आउटफ्लो पॉइंटस् सेटअप हार्डवेयर होता ह ैजो हर मुख्य मानक के बारे कुछ मिनट के अतंराल पर जानकारी 
देता रहता है, जसेै कि (i) तरल का प्रवाह (ii) PH लेवल्स (iii) BOD, (iv) COD, (v) नाइट्रेट लेवल्स। ये जानकारिया ँउस 
जगह पर मौजदू स्क्रीन पर नज़र आती हैं और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता ह ैया स्टैण्डर्ड मोबाइल ऐप्स से एक्सेस भी किया जा 
सकता ह।ै
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IV. उपलब्धियां

1. सञ्चालन पर नज़र रखने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये प्रक्रिया बहेतर हुई ह ैऔर ज्यादा कारगर भी। सही
समय में मॉनिटरिंग होने के कारण अब प्रगति देखने के लिए आकंड़ो ंको प्रोसेस नही ंकरना पड़ता न ही संचालको ंके भुगतान
के लिए ही करना पड़ता ह।ै ये सिस्टम, इस्तेमाल करने में आसान हैं और इनसे कागज़ी कार्यवाही कम हो जाती ह,ै इंसान
से होने वाली चूक की संभावना नही ंरहती क्योंकि  स्क्रीन का चुनाव करके क्लिक करने पर जिओ-स्टाम्पिंग, समय वगैरह
नज़र आने लगता है। डिजिटाइज्ड डेटा कई तरह के फिल्टर्स और विश्लेषण भी किये जा सकत ेहैं।

2. ये मोड्युल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि इनसे डीस्लजर्स, शहर प्रशासन के अधिकारियो ंऔर ग्राहको ंको काफी फायदा
मिलता ह।ै डीस्लजर को इस ऐप से उसकी मातभृाषा में जानकारी मिलती ह ैऔर वो एक क्लिक से मेकेनिज्म्स का चुनाव
कर सकता ह ैऔर टेक्स्ट के ऊपर ग्राफ़िक्स को भी फॉर्मेट कर सकता है। ग्राहक के दस्तखत की वजह से इन प्रक्रियाओ ंके
बारे में जागरूकता बढती ह ैजबकि ज्यादा ध्यान उन क्षेत्रों  में सेवा देने के कार्य पर किया जा सकता ह ैजो ज्यादा संवेदनशील
होत ेहैं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी को इन डैशबोर्ड्स से भी काफी सहायता मिलती ह।ै

3. ऑनसाइट सिस्टम्स का एक अनोखा और बहेतर डेटाबसे तयैार होता ह।ै

V.  प्रभाव

इन टेक्नोलॉजीज की मदद से FSSM प्रक्रियाओ ंके निरीक्षण किया जा सकता ह ैऔर उससे बहेतर डीस्लजिगं सेवाएं मिलती हैं। और 
इसकी बदौलत मल-कचरे के सुरक्षित परिवहन, ट्रीटमेंट और डिस्पोज़ल पर भी नज़र राखी जा सकती ह।ै इससे मानव-श्रम में कमी 
आती ह ैऔर निगरानी करने और आकंड़े जमा करने में ज्यादा आसानी भी होती ह।ै वाई और सिन्नर में SaniTab और SaniTrack 
से 3800 से ज्यादा डीस्लजिगं के कार्यों की जानकारी मिल चुकी ह ैऔर करीब उतने ही सेप्टिक टैंक्स का डेटाबसे भी तयैार है। शहर 
के अधिकारियो ंने डैशबोर्ड में दिलचस्पी दिखाई और अब वो नियमित रूप से प्रगति पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से उन्हें चेक 
भी करत ेरहत ेहैं।

VI. प्रतिफल और सबक

� डीस्लजर्स को क्षमता बढ़ाने लायक सहयोग देना था और शहर के पधाकारियो ंको उन सिस्टम्स को अच्छी तरह से समझना 
था

� मोबाइल फॉर्मेट ज्यादा आसान ह ैऔर आसानी से अपनाया जा सकता है

� स्थानीय भाषा और शब्दावली के इस्तेमाल के कारण सीखना ज्यादा आसान हो गया और तस्वीरो/ंप्रतीको ं की मदद से 
तकनीकी चीजो ंको भी समझने में आसानी हुई।

� सफाई कर्मियो ं के पास अपना स्मार्टफोन हो भी सकता ह ैऔर नही ंऔर शायद वो उसका इस्तेमाल भी नही ंजानत ेहो।ं 
इसके अलावा वो सेप्टिक टैंक्स की सफाई करत ेसमय अपना फोन ले जाने से भी हिचकते हैं की कही ंवो गिर न जाए। 
उनके लिए एक ट्रेनिगं सत्र किया गया।

� हो सकता ह ैकि जिस जगह पर FSTP ह ैवहा ँमोबाइल नटेवर्क  न हो क्योंकि  वो आमतौर पर शहर के बाहरी हिस्से में बने 
होत ेहैं। ऐसे में इन ऐप्स की बदौलत, सर्वे करने वाले डेटा को इन-सीटू सेव कर सकत ेहैं और जसेै ही इन्टरनेट मिलता है, 
उसे जमा कर सकत ेहैं।

� ऐप्स को और बहेतर बनाने के लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
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VII. नक़ल की संभावनाएं

SaniTrack में FSSM के निर्धारित या मागं-आधारित, सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली सेवा और एक या कई संचालको ं
का पूरा ब्यौरा जसेै कई मॉडल्स को शामिल किया जा सकता ह।ै SaniTrack का इस्तेमाल अभी वाई और सिन्नर जसेै शहरो ंमें किया 
जा रहा ह ैजहा ँ निर्धारित डीस्लजिगं का काम सरकार किसी निजी ठेकेदार को देती ह।ै भारत सरकार, स्वच्छ भारत मानको ंके तहत, 
नियमित डीस्लजिगं पर ज़ोर दे रही ह ैइसलिए उम्मीद ह ै कि SaniTrack का इस्तेमाल ज्यादा बड़े पैमाने पर होगा। शहर प्रशासन 
में स्थापित होने के बाद SaniTrack का इस्तेमाल सेवाओ ंमें नियमित सुधार के लिए किया जा सकता ह ैऔर मॉनिटरिंग टूल्स को 
प्रदर्शन-आधारित भुगतान से जोड़ा जा सकता ह।ै

SaniTab की प्रश्नावलियो ंको शहर की ज़रुरत के अनुसार बनाया जा सकता ह ैऔर SaniTrack की तरह, इसका इस्तेमाल भी कई 
सेवा मॉडल्स में किया जा सकता ह।ै वाई और सिन्नर के अलावा इस टूल का इस्तेमाल एक बस्ती के सर्वे में किया गया जिसमें 70,000 
घर थ।े ये बहुत ही सरल ह,ै इस्तेमाल करने में आसान ह ैऔर आसानी से इसे अनुकूल बनाया जा सकता है इसलिए SaniTab के बारे 
में विदशो ंसे भी जानकारी ली जा रही है।

अध्ययन के मुख्य साझीदार: सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटशन, CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी
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ट्रीटमेंट और 
संचालन

खंड-घ



FSTP खरीद और ठेके के मॉडल्स

राज्यों  ने अधिप्राप्ति के लिए कई तरीके अपनाए हैं जिनसे पता लगता ह ैकि वो FSSM को और बहेतर बनाना चाहत ेहैं। नीचे दी गई 
तस्वीर 8 में दिखाया गया ह ैकि पूरे भारत में FSSM में अधिप्राप्ति और अनुबंध पर लेने के कौन-कौन से मॉडल्स संभव हैं। हर मॉडल 
को लागू किये जाने के उदाहरण नीचे सारणी 5 में दिए गए हैं:

क�ेनम�ट खाली करना ट�ीटम�ट पिरवहन िड�ोज़ल/दबुारा इ�ेमाल

िनजी �ािम� और संचालन वाली डी
िजगं सेवाएं
A.  गरीब-आधािरत दर सूची के साथ लाइस�िसगं
B.  गरीब-आधािरत दर सूची के साथ कॉल स�टर
C.  डी
िजगं संचालको ंकी सं�ाएं

1

सरकार के िलए अनुबंध पर काम करने वाली डी
िजगं सेवाएं2

सरकार के �ािम� और संचालन वाली डी
िजगं सेवाएं

िनजी �प से चलने वाले एकीकृत मॉडल (सेवा के तौर पर FSM)

सरकारी ट�क संचालन का अनुबंध और िनजी संचालक �ारा DBFOT का FSTP

सरकार के �ािम� वाले ट�क और FSTP के संचालन के िलए एक िनजी संचालक के साथ िसफ�  सेवा का अनुबंध

3

9

10

11

PPP–DBFOT के ��डअलोन �ाटंस्4

PPP–HAM-DBOT के ट�ीटम�ट �ाटंस्5

PPP–DBOT के ट�ीटम�ट �ाटंस्6

EC/ FSTP की दर/एकमु� 
रािश पर अनुबंध7 FSTP के संचालन और 

£बंधन के िलए अनुबंध8

गैर-एकीकृत मॉडल

एकीकृत मॉडल^

@ कई रा�ो ंके कई शहरो ंम� आम ि�ित

# लागू िकये गए मॉडल के उदाहरण 
उपल£ नही ंह¤। बाकी की दूसरी 
पिरयोजनाओ ंके िलए संल©क देख�।

* िव¬ािरत EPC अनुबंध म� संचालन 
और °बंधन शािमल हो सकता है

^ एकीकृत मॉड³ को अभी भी बड़े 
पैमाने पर लागू और उनकी जाचं करना 
बाकी ह।ै उसके िलए मज़बतू िनयामक 
सहयोग चािहए

तस्वीर 8: भारत में FSSM को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहे अधिप्राप्ति और अनुबंध के मॉडल्स

सारणी 5: पूरे भारत में FSTP की अधिप्राप्ति और अनबंुध के अपनाए गए मॉडल्स

मॉडल संख्या  स्थान फिनान्सिंग मोड  परियोजना की अनोखी खबूी  

4. DBFOT

5. DBOT-
HAM

आन्ध्र प्रदेश और 
तलंेगाना 

लागत पँूजी:  निर्माण पर 50% 
Capex  

संचालन खर्च:  50% Capex और 
संचालन और प्रबंधन के लिए 9.5 साल 
की रियायत अवधि  

1. HAM ने भारत में FSSM के लिए पहल
की

2. टेंडर के पैकेजज़े जिनमें कई FSTPs
शामिल होत े हैं ताकि बोली लगाने वालो ं
को परियोजना ज्यादा दिलचस्प लगे

3. आधं्र प्रदेश सरकार द्वारा सालाना भुगतान
की गारंटी

6.1 DBOT उत्तर प्रदेश पँूजी और संचालन खर्च: राज्य सरकार 
के कोष से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 
देय  

1. DJB द्वारा अनुमानित लागत के अनुसार
बोली के मानक के तौर पर एक ख़ास अशं
तय

6.2 DBOT सिन्नर (महाराष्ट्र) पँूजी और संचालन खर्च: ULBs के
अपने कोष से  

1. टेक्नोलॉजी न्यूट्रल टेंडर्स

2. डिज़ाइन, निर्माण और संचालन, तीन वर्ष 
के लिए
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मॉडल संख्या  स्थान फिनान्सिंग मोड  परियोजना की अनोखी खबूी  

7.1 दर या एकमुश्त 
राशि 

महाराष्ट्र  लागत पँूजी: वित्त कमीशन के अनदुान 
से  

संचालन खर्च: नगर निगमो ंद्वारा साझा 
योगदान  

1. FSTPs लागू करने के लिए एकल
तकनीकी और प्रशासनिक मंज़ूरी

2. बड़े पमैाने पर साधारण और आसान
ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करना

7.2 दर या एकमुश्त 
राशि पर अनुबंध

तमिलनाडु लागत पँूजी: तमिलनाडु सरकार से  

संचालन खर्च: नगर निगमो ंद्वारा साझा 
योगदान  

1. बड़े पैमाने पर पैसो ं की व्यवस्था करने के
लिए म्युनिसिपेलिटीज़ की क्लस्टरिंग

2. FSTP के संचालन और प्रबंधन के लिए
खर्च को नगर निगमो ंमें बीच साझा करना

3. तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में इस
मॉडल का इस्तेमाल शुरू किया

8. संचालन और
प्रबंधन का अनुबंध  

उड़ीसा लागत पँूजी: लागू नही ं

संचालन खर्च: नगर निगम द्वारा देय 

1. FSTP के संचालन और प्रबंधन की
ज़िम्मेदारी सेल्फ हले्प ग्रुप्स को सौपंना

10. एकीकृत
DBFOT

लेह, लद्दाख लागत पँूजी: ब्लू वाटर कम्पनी (निजी 
Blue Water Company (निजी 
कम्पनी)

संचालन खर्च: उपभोक्ता शुल्क और 
लेह, म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा देय  

1. DBFOT के तहत FSTP को 100%
निजी क्षेत्र से आर्थिक सहायता

2. एक निजी कंपनी द्वारा डीस्लजिगं और
FSTP संचालन

3. डीस्लजिगं सर्विस से जडुी फी-प्रदर्शन
आधारित भुगतान मॉडल

11. एकीकृत
एफएसएसएम सेवा

लालसोट, राजस्थान लागत पँूजी: ADB अनदुान

संचालन खर्च: उपभोक्ता शुल्क और/या 
म्युनिसिपेलिटी  

4. एक निजी कम्पनी द्वारा डीस्लजिगं और
FSTP संचालन

FSTP अनुबंधो ंमें जोखिम साझा करना

अधिप्राप्ति मॉडल्स की सफलता पूरी तरह से ग्राहक और सेवा दाता के बीच जोखिम के बंटवारे पर टिकी होती ह।ै FSSM अभी 
शुरूआती दौर में ह ैऔर कई जोखिम की साझदेारी वाले मॉडल्स आजमाए गए और हरेक में अलग-अलग स्तर की सफलता मिली। 
आमतौर पर, जिन मॉडल्स में नियमित (मासिक, भले ही सेवा नही ंदी हो) भुगतान की ज़िम्मेदारी सेवा दाता को दी गई थी उन्हें अभी 
तक ज्यादा सफलता नही ंमिली ह।ै सेवा दाताओ ंस्वीकृति और परमिटस् लेने का दबाव भी उन्हें इस परियोजना से दूर करता ह ैक्योंकि  
जोखिम की साझदेारी सही नही ंहै। और आखिरी कारण ह,ै भुगतान में देरी की वजह से भी ये परियोजना, सेवा दाताओ ंको जोखिम 
उठाने लायक नही ंलगती ह।ै ज़्यादातर मामलो ंमें जोखिम सिर्फ  सेवा दाता को ही उठाना पड़ता है इस कारण से भी ये परियोजना उन्हें 
ज्यादा आकर्षित नही ंकरती। सारणी 6 में FSTP अनुबंध की कुछ मुख्य जोखिम वाली श्रेणियो ंमें जोखिम साझा करने के परिदृश्यों  
को दिखाया गया ह।ै
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सारणी 6: अलग-अलग अनुबंध मॉडल्स में जोखिम की श्रेणियो ंमें जोखिम के परिदृश्य

जोखिम की किस्म
DBFOT और 
DBOTHAM

DBOT
दर पर या एकमुश्त 

अनबंुध
सिर्फ  संचालन और 
प्रबंधन का अनबंुध

डिज़ाइन का जोखिम PSP PSP PSP ULB लागू नही ं

निर्माण का जोखिम
ULB; इससे जड़ेु 

कागज़ात, PSP को देने 
पड़ेंगे

PSP ULB लागू नही ं

स्वीकृति (बिजली और पानी 
का कनेक्शन, पौल्युशन बोर्ड से 
क्लियरेंस वगैरह) का जोखिम

PSP और ULB
ULB; इससे जड़ेु 

कागज़ात, PSP को देने 
पड़ेंगे

ULB; इससे जड़ेु 
कागज़ात, PSP को देने 

पड़ेंगे
लागू नही ं

पूँजी की व्यवस्था करने का 
जोखिम

ULB ULB ULB ULB ULB

संचालन खर्च की व्यवस्था का 
जोखिम

ULB ULB लागू नही ं ULB

देर से होने वाले भुगतान का 
जोखिम

ULB ULB ULB ULB

फ़ोर्स मैज्योर का जोखिम ULB और PSP ULB ULB PSP

संचालन और प्रबंधन PSP PSP लागू नही ं PSP

संकेति का:
ULB – अर्बन लोकल बॉडी
PSP – प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर
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12. FSTP के निर्माण के लिए राज्यों द्वारा अपनाया गया EPC मॉडल

मूल विचार

करीब 500 फीकल स्लज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनाने की अनुमति महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु सरकार ने दे दी ह।ै इन यनूिटस् 
से 600 से ज्यादा शहरो ंऔर कस्बों  को फायदा होगा। EPC की अधिप्राप्ति के लिए भी इन राज्यों  ने एक मार्ग ढंूढ लिया ह ै
ताकि काम में तज़ेी आए और सरकार की अलग-अलग एजेंसीज़ के हस्तक्षेप को कारगर बनाया जा सके। महाराष्ट्र में EPC-दर 
अनुबंध और उड़ीसा और तमिलनाडु में EPC- एकमुश्त अनुबंध लागू है मगर इन सबका मकसद एक ही ह,ै स्वच्छ, हरित और 
कम खर्च वाले तरीको ंसे सार्वजनिक स्वास्थ्य बहेतर बनाया जाए, पर्यावरण में प्रदूषण कम किया जाए और राज्यों  की भलाई हो।

I.  सन्दर्भ

तीन राज्यों , महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में मल-कचरे का प्रबंधन सबसे अहम ्काम बन 
गया ह।ै इसकी सबसे बड़ी वजह ये ह ैकि इन राज्यों  में बहुत बड़ी मात्रा में मल-कचरा, पानी 
के स्रोतो ंमें डाला जाता था मगर राज्य सरकारो ंने ठान लिया था कि वो मल-कचरे का प्रबंधन 
ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगी। राज्य सरकारो ंने देखा कि पारंपरिक तरीको ंसे मल-कचरे की 
सफाई में समय और पैसा दोनो ंज्यादा लगत ेहैं। इसलिए उन्हों ने नॉन-सीवर सेनिटशन का 
रास्ता अपनाया। फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि  इसी तरह 
से सेनिटशन सिस्टम्स का सुरक्षित प्रबंधन किया जा सकता ह,ै खासकर छोटे शहरो ंमें।

इस दृष्टिकोण का आखिरी चरण ह ैऐसी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनाना जो न सिर्फ  कचरे को अच्छी तरह से ट्रीट करे बल्कि उससे निकलने 
वाले उत्पादो ंको दबुारा इस्तेमाल लायक बनाए या उनका सुरक्षित डिस्पोज़ल करे। करीब 500 ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की स्वीकृति दी 
जा चुकी ह ैमगर इन फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए जो तरीके अपनाए जाने हैं उनके लिए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किये गए हैं।

2019 में महाराष्ट्र सरकार ने शहर के मुताबिक़ FSSM प्लान्स को लागू करने का एक व्यवस्थित तरीका अपनाया। महाराष्ट्र सरकार ने 
8 नवम्बर 2019 को जारी गवर्नमेंट रिज़ोल्यूशन (GR) के तहत राज्य के 311 ULB में स्वतंत्र FSTPs स्थापित करने का फैसला 
किया। एक प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई कि 14वें वित्त आयोग के कोष से पूरे महाराष्ट्र के ULBs में उन्हें बनाया जाएगा।

2016 में उड़ीसा सरकार ने, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) योजना के तहत सेप्टेज ट्रीटमेंट 
फैसिलिटीज़ बनाने का फैसला लिया। अभी इस राज्य में 11 ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं। लेकिन राज्य के सभी 114 शहर 
और कस्बों  के लिए और भी ट्रीटमेंट प्लांटस् की ज़रुरत ह ैऔर राज्य सरकार ने इन फैसिलिटीज़ के निर्माण के लिए अलग-अलग चरणो ं
में 300 करोड़ रुपये देने की घोषणा की ह।ै

2018 में, तमिलनाडु सरकार ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) अपनाया जिसका मकसद अलग-अलग चरणो ंमें 663 अर्बन लोकल 
बॉडीज में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का निर्माण करना था। इस SIP के अलावा, तमिलनाडु सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपयो ं का 
आवंटन किया जिससे 49 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटस् (FSTPs) बनाए जाने थ।े और फिर, 2019 में 11 नगर पंचायतो ंमें FSTPs 
बनाने के लिए 31 करोड़ रुपये और दिए गए।

II. हस्तक्षेप

राज्यों  ने सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स की अधिप्राप्ति के लिए EPC अप्रोच अपनाया। महाराष्ट्र ने जहा ँट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के निर्माण के लिए 
EPC-दर अनुबंध को चुना वही ँ उड़ीसा और तमिलनाडु ने EPC-एकमुश्त अनुबंध का तरीका चुना। अनुबंध के इन तरीको ं का 
इस्तेमाल, इंजिनीयरिंग के करीब-करीब हर उस काम में होता ह ैजिसके लिए सार्वजनिक या सरकारी संगठनो ंसे आर्थिक सहायता मिलती 

चित्र 9: उड़ीसा में निर्माणाधीन संयंत्र
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ह।ै इस तरह के अनुबंध छोटे और मझोले आकार के शहरो ंमें स्थानीय कर्मचारियो ंकी टेक्निकल और मैनेजमेंट क्षमता को बहेतर बनाने 
के लिए बहुत अच्छे होत ेहैं क्योंकि  वो काम ज्यादा तेज़ी से कर सकत ेहैं और इसमें ऐसे निजी ठेकेदारो ंकी भी अच्छी भागेदारी होती 
ह ैजो प्रतियोगिता के अनुरूप बोली लगा सकत ेहैं।

UDD, महारा�� सरकार

FSTP

MJP, �ेट टे
ीकल एज�सी

दबुारा इ�ेमाल

$

FSTPs का िडज़ाइन

रा  भर म� FSTPs की 
तकनीकी �ीकृित

अब�न 
लोकल बॉडी

14व� िव� आयोग के कोष 
से रा  म� FSTPs बनाने 
की �शासिनक �ीकृित

दर अनबंुध पर 
FSTPs का िनमा�ण

िनजी �े�

ULB ¢ारा 100% 
OPEX, िनजी �े�/ 
SWM ठेकेदार के साथ 
िलओकं/ ULB का �बंधन

तीसरी पाट¯ ¢ारा गुणव�ा 
की िनगरानी (इंजीिनयिरंग 

कालेज ¢ारा)

SWM के साथ 
को-ट�ीटम�ट म� दबुारा 

इ�ेमाल

गुणव�ा िनयं�ण 
और िनगरानी

ULBs ¢ारा 100% 
CAPEX

तस्वीर 10: महाराष्ट्र में EPC अनुबंध

महाराष्ट्र ने पूरे राज्य में फीकल स्लज एंड सेप्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के क्रियान्वयन के लिए एक सिगंल-विडंो क्लियरेंस अप्रोच 
अपनाया है। राज्य की सभी ULBs को तीन श्रेणियो ंमें बाटंा गया, a) ULBs जिनमें काम कर रह ेसीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) 
हैं, b) ULBs जहा ँमल-कचरे को करीब के एक STP में ट्रीट किया जा सके और, c) वो बचे हुए ULBs जिन्हें एक अलग फीकल 
स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) की ज़रुरत हो। जो 311 ULBs पूरी तरह से ऑनसाइट सेनिटशन सिस्टम्स पर निर्भर थ ेऔर सीवरेज 
प्रोजेक्ट्स को भविष्य में बनाने के बारे में सोचा जा रहा था, उस सभी को अपने FSTPs बनवाने थ।े इसके लिए सरकार ने स्वीकृति 
का एक सिगंल विडंो अप्रूवल सिस्टम शुरू किया जिससे राज्य स्तर पर तकनीकी और प्रशासनिक, दोनो ंस्वीकृतिया ंमिलती थी।ं

उड़ीसा में उड़ीसा वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (OWSSB) की सहायता से एकमुश्त EPC अनुबंध के लिए टेंडर जारी किये। 
OWSSB ने जो टेंडर निकाले थ े वो ठेकेदार और पब्लिक हले्थ इंजीनियरिंग आर्गेनाईजेशन (PHEO), वाटर कारपोरेशन ऑफ़ 
उड़ीसा (WATCO) और ULBs के बीच होने वाले अनुबंध के लिए थ।े OWSSB ने एक साल, एक महीने के परीक्षण के तौर पर 
निर्माण के लिए प्रतियोगात्मक टेंडरिंग प्रोसेस की शुरुआत की थी। ज़्यादातर परियोजनाओ ंसे स्थानीय लोग ही जुड़े थ ेपर कुछ ठेके 
राज्य के बाहर के ठेकदारो ंको भी दिए गए। एक ही जगह से टेंडर निकाले जाने की वजह से ये बात पक्की हो चुकी थी कि एक ही 
कम्पनी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनाएगी और अपने अनुभव और काबिलियत के दम पर उड़ीसा को निर्माण के क्षेत्र में आगे ले जाएगी।

अनुबंध के EPC मॉडल की सभी कागज़ी कार्यवाही का ज़िम्मा OWSSB को दिया गया। फ़ौरन उन जगहो ंके लिए डिटल्ड प्रोजके्ट 
रिपोर्ट्स और टेंडर के दूसरे कागज़ात तयैार किये गए। उन प्लांटस् की पूरी तकनीकी जानकारी भी डिटल्ड टेंडर कॉल नोटिस (DTCN) 
में दी गई थी और उन फैसिलिटीज़ के निर्माण का काम ULBs या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आर्गेनाईजशेन (PHEO) को दिया 
गया।
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तमिलनाडु में ULBs ने स्टैण्डर्ड सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स किया गया और वो स्थानीय ज़रूरतो ं के मुताबिक़ थ,े ताकि 60 FSTPs 
के निर्माण का काम पूरा किया जा सके। एक प्रतियोगितात्मक बिडिगं प्रोसेस के ज़रिये ULBs ने निर्माण के अनुबंध किये, उसमें एक 
निश्चित अवधि के लिए संचालन और प्रबंधन का भी काम करना था, और ये अनुबंध मुख रूप से निजी ठेकेदारो ंके साथ किये गए थ।े

III. लागू करने का तरीका

FSTP इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के एक हिस्से के तौर पर तमिलनाडु सरकार ने टेक्नोलॉजी के तीन विकल्पों पर विचार किया। इनमें डिस्क्रीट 
बायोलॉजिकल और मेकेनिकल सिस्टम्स के साथ-साथ एक हाइब्रिड बायोलॉजिकल और मेकेनिकल विकल्प पर भी विचार किया गया। 
तमिलनाडु सरकार ने बायोलॉजिकल सिस्टम्स का चुनाव किया क्योंकि  उनका संचालन आसान था और उनमें संचालन और प्रबंधन पर 
खर्च भी कम आता था।

इसके अलावा ULB के अधिकारियो,ं इंजीनियर्स और ठेकेदारो ं ने ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में राज्य स्तर पर ओरिएंटेशन सेशंस 
भी किये। ULBs के बनाए डिटल्ड प्रोजके्ट रिपोर्ट्स को प्राशसनिक और तकेिनिकल अनुमति के लिए कमिश्नरेट ऑफ़ म्युनिसिपल 
एडमिनिस्ट्रेशन (CMA) के पास जमा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु अर्बन सेनिटशन सपोर्ट प्रोग्राम (TNUSSP) की 
टेक्निकल सपोर्ट यनूिट (TSU) की मदद से नीलामी के कागज़ात, बिल ऑफ़ क्वानटिटीज़, निर्माण और हाइड्रोलिक डिज़ाइन के चित्र 
बनाने में ULBs की सहायता की।

ULBs ने एक प्रतियोगितात्मक बिडिगं प्रोसेस के ज़रिये FSTPs के लिए स्थानीय निजी ठेकेदारो ं के लिए स्टैण्डर्ड सिविल वर्क्स 
कॉन् ट्रैक्ट्स जारी किये। इस तरह के ज़्यादातर निर्माण कार्यों के लिए इस तरह के अनुबंध और अनुबंध प्रक्रिया का पालन पूरे राज्य में 
बड़े पमैाने पर किया जा रहा है

उड़ीसा में इसे लागू किये जाने का मॉडल ये है:

िनमा�ण की हर जगह के िलए 
िडटे� �ोज	े िरपोट्�स और ट�डर 
के कागज़ात तयैार िकये गए िजनम� 
सभी तकनीकी �ोरे भी थ।े ट�डर की �ि�या म� िकन एज�सीज़ को भाग 

लेने का मौका िमल सकता है इसका भी एक 
खाका बनाया गया और उसकी घोषणा कर दी 
गई।

L1 के तौर पर सामने आई काम करने 
वाली एज�सीज को OWSSB से LOAs 
िदए गए। उ�� स�ंिधत इ��ीम�िटंग 
एज�सीज (PHEO/WATCO/ULB) 
से वक�  ऑड�स� िदए गए।

1
2 आवेदन िमलने के बाद टे�ीकल िबड 

इवै�एुशन और िफनािंशयल िबड 
इवै�एुशन की तारीख� घोिषत की ग¡।

3
4

तस्वीर 11: लागू करने का उड़ीसा मॉडल

महाराष्ट्र में 311 FSTPs की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए एक सिंगल विंडो अप्रूवल अपनाया गया। इससे ULBs 
के लिए, स्वीकृति में लगने वाला लम्बा समय काफी कम हो गया। पहले से स्वीकृत डिज़ाइन, FSTP के स्ट्रक्चरल और हाइड्रोलिक 
डिज़ाइन टेम्पलेटस् से ULBs को FS ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का काम जल्दी शुरू करने में सहायता मिली। पैनल में शामिल इंजीनियरिंग/
पॉलिटेक्निक कॉलेज के ज़रिये थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट अनिएआर्य होने की वजह से इस बात का भरोसा हो गया कि FSTPs को 
लाहू करने की गुणवत्ता और उसका क्वालिटी कण्ट्रोल बेहतर होगा।
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IV. उपलब्धियां

� डिजाइन से लेकर निर्माण तक के सभी कार्यों की पूरी ज़िम्मेदारी ठेकेदार को दे दी गई। खासकर, ठेकेदार को सभी तरह 
के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, निर्माण और परियोजना को तयैार करके घर के मालिक को सौपंने की जवाबदेही 
ठेकेदार की थी इसलिए मालिक की सुपुर्दगी के समय कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नही ंहोती ह।ै

� राज्य स्तर पर FSTPs को लागू करने के लिए एक सिगंल विडंो अप्रूवल के इस्तेमाल की वजह से ULBs को अब 
स्वीकृति के लिए ज्यादा लम्बा इंतज़ार नही ंकरना पड़ता। पहले से स्वीकृत तकनीकी डिज़ाइन और FSTPs के स्ट्रक्चरल 
और हाइड्रोलिक डिज़ाइन के टेम्पलेटस् मिलने के कारण ULBs को सेप्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को जल्दी से लागू करने 
में आसानी हुई।

V.  प्रतिफल और सबक

देखा गया था कि आमतौर पर काम करने वाली एजेंसीज को FSTPs के निर्माण की तकनीकी जानकारी नही ं होती इसलिए उनके 
डिज़ाइन और चित्रों  की स्वीकृति में OWSSB को काफी समय लगता ह ैक्योंकि  उनमें बार-बार सुधार करने पड़त ेहैं। इसलिए ये तय 
किया गया कि उन काम करने वाली एजेंसीज की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वो FSSM का काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकें ।

VI. प्रभाव

2021 के अतं तक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में 500 से ज्यादा ट्रीटमेंट यनूिटस् होगंी जिनसे 600 से ज्यादा ULBs को 
फायदा होगा।

VII. नक़ल की संभावनाएं

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में जिस मॉडल का इस्तेमाल हो रहा ह ैवो भारत के 7600 से ज्यादा शहरो ंका प्रतिनिधित्व कर रहा 
ह ै जिनमें 3600 से ज्यादा वैधानिक शहर हैं और 3800 से ज्यादा जनगणना वाले शहर। इसके अलावा, इन शहरो ं जितने बड़े ही 
दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के छोटे शहरो ंको भी इन राज्यों  में एक राज्य स्तरीय रणनीति विकसित और लागू करने के अनुभव से 
सबक मिल सकता है।

अध्ययन के मखु्य साझीदार: अर्न्स्ट एंड यंग LLP; इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सेटल्मेंटस्; और सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन 
CWAS), CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी
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13. चुनार, उत्तर प्रदेश में अर्बन सेनिटेशन और नदियो ंकी बेहतर स्थिति में FSSM की भूमिका

मूल विचार

चुनार एक छोटा सा शहर ह ै जो गंगा नदी के किनारे बसा ह ै और इसका कुल क्षेत्रफल करीब 14 वर्ग किलोमीटर और कुल 
आबादी 37,185 है। उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए, CSE ने चुनार नगर पालिका परिषद ्(CNPP) के 
साथ मिलकर पूरे शहर में बहेतर स्वच्छता के लिए FSSM लागू किया ह।ै मल-कचरे के प्रवाह के लिए एक विस्तृत खाका बनाया 
गया और उसे तकनीकी सहायता दी गई ताकि वो FSTP के लिए DPR बना सके और उसे नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत स्वीकृति 
दी गई। जानकारी देने वाली संस्था के रूप में CSE अभी CNPP, उत्तर प्रदेश जल निगम (कार्यान्वयन एजेंसी) और इलेफो 
बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ मिलकर, गुरुत्वाकर्षण पर आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से 10 KLD FSTP 
प्लांट के निर्माण की निगरानी कर रहा ह।ै परियोजना के पूरा होने के बाद स्वच्छता श्रृंखला में FSSM के इस्तेमाल का प्रभाव नज़र 
आएगा जिसमें निर्धारित समय पर डीस्लजिगं और ट्रीटड मल-कचरे (कम्पोस्ट) का इस्तेमाल/दबुारा इस्तेमाल नज़र आएगा और 
तब गंगा बसेिन के दूसरे शहरो ंमें भी गंदे पानी का ट्रीटमेंट खर्च की भरपाई के लिए किया जाएगा। इस परियोजना का डिज़ाइन 
नतीजे पर आधारित ह ैऔर बोली लगाने वाले/ठेकेदार पर इस बात की जवाबदेही होगी कि वो इस काम को ट्रीटड गंदे पानी के 
दबुारा इस्तेमाल के लिए ट्रीटमेंट और उसके डिस्चार्ज के मानको ंके मुताबिक़ करे। CSE अपनी टेक्नीकल सपोर्ट यनूिट के ज़रिये 
प्रभावशाली स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट पर ज़ोर दे रहा ह ैऔर इसके लिए उसने FSTP प्लांट के डिज़ाइन, क्रियान्वयन और प्लांट के 
संचालन (काम पूरा होने के बाद) सिटी सेनिटशन टास्क फ़ोर्स के सदस्यों  को जोड़ा ह।ै घरो ंको IEC का समुचित सहयोग मिल 
रहा ह ैसाथ ही ULB के कर्मचारियो ंको भी सक्षम बनाया जा रहा ह ैताकि वो अनुबंध अवधि के बाद संचालन और प्रबंधन का 
काम संभाल सकें ।

I.  सन्दर्भ

चुनार, उत्तर प्रदेश, भारत में गंगा और जर्गो नदियो ंके किनारे बसा है ये शहर विन्ध्य पहाड़ो ंपर बसा है और जिला मुख्यालय, मिर्ज़ापुर 
से 42 किलोमीटर दूर ह,ै मिर्ज़ापुर, राजधानी लखनऊ से 273 किलोमीटर दूर ह।ै 2011 की जनगणना के मुताबिक़, इस शहर की 
कुल आबादी 37,185 ह।ै इस शहर में रहने वालो ं का जीवन माध्यम स्तर का ह ै और यहा ँ पानी की अच्छी सुविधा नही ं है न ही 
अच्छी सेनिटशन फैसिलिटीज़ हैं। नगर पालिका परिषद ्(NPP) या म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ़ चुनार की प्राशासनिक सीमा 14 वर्ग 
किलोमीटर (NPP, 2016) ह ैऔर शहर, 25 म्युनिसिपल वरड्स में बंटा ह।ै यहा ँके लोगो ंकी आमदनी का मुख्य स्रोत खेती और खेती 
आधारित व्यवसाय ह।ै चुनार, अपने छोटे और बहुत छोटे स्तर के मिट्टी के उद्योगो ंके लिए मशहूर है, खासकर मिट्टी के खिलौनो ंके लिए। 
चुनार के कुल क्ष्त्रेफल में सिर्फ  9% हिस्से में ही नालियो ंका नटेवर्क  बना ह ैलेकिन, ज़मीन पर किये गए सर्वे से पता लगा कि कोई भी 
सीवर नेटवर्क  काम नही ंकर रहा ह।ै चुनार की 69% आबादी ऑनसाइट सेनिटशन सिस्टम्स [OSS] पर निर्भर ह ैऔर उन घरो ंमें या 
तो सेप्टिक टैंक्स हैं या गड्ढे बने हैं। 97% मल कचरे का निपटारा, सुरक्षित तरीके से नही ंहो पाता ह ैऔर उसे ज़्यादातर खुली जगहो ंपर 
ही फें का जाता ह।ै फिलहाल, शहर में पदैा या जमा होने वाले FSS के ट्रीटमेंट का कोई भी साधन नही ंह।ै जागरूकता, प्रेरणा, नियम, 
बनुियादी ढाचेँ और प्रशासन की कमी की वजह से OSS से डीस्लज किया गया सारा फीकल स्लज एंड सेप्टेज (FSS) को खुली जगह 
या खुली नालियो ंमें या पानी के स्रोतो ंमें भी फें का जाता ह ैजिससे पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है, ज़मीन के नीचे का पानी 
दूषित होता ह ैऔर शहर में रहने वाले कोगो ंके स्वास्थ्य पर बरुा प्रभाव पड़ता ह,ै खासकर महिलाओ ंऔर बच्चों  पर।

II. हस्तक्षेप

खुले में शौच को रोकने और प्रभावशाली फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (FSSM) के लिए शहर का सहयोग करें योजना के तहत, 
सेण्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का वाटर प्रोग्राम 2016 से ही स्वच्छता के क्षेत्र में इस शहर की मदद कर रहा ह।ै फ़रवरी 2019 
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में एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिगं (MoU) दोनो ंसंस्थाओ ंने दस्तखत किये जिसमें चुनार NPP ने CSE से निरंतर तकनीकी सहयोग 
की मागं की ताकि पूरे शहर में स्वच्छता को बहेतर बनाने के लिए प्रभावशाली ढंग से फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (FSSM) किया 
जा सके। CSE ने चुनार में अपनी एक टेक्नीकल सपोर्ट यनूिट (TSU) शुरू की ताकि शहर में काम करने वाली संस्थाओ ंको योजना 
बनाने, कार्य के दिशानिर्देश तय करने और फ्रेमवर्क   के अलावा पूरे चुनार शहर में FSSM को डिज़ाइन करके शुरू करने में आसानी हो।

III. लागू करने का तरीका

CSE, चुनार में बन रह ेफीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तकनीकी सहायता दे रहा है। 10 किलो लीटर प्रति दिन (KLD) की 
क्षमता वाला एक FSTP, गुरुत्वाकर्षण पर आधारित टेक्नोलॉजी पर दरु्गाजी मार्ग, दरगाह शरीफ मोहल्ला, चुनार में बन रहा ह।ै इसका 
क्षेत्रफल 2361 वर्ग मीटर ह ैजिसमें से निर्माण का कार्य 1366 वर्ग मीटर पर होगा जबकि बाकी बचे 995 वर्ग मीटर में उद्यान बनाया 
जाएगा। इस परियोजना को नमामि गंगे प्रोग्राम से सहायता मिल रही ह।ै स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा-उत्तर प्रदेश (SMCG) ने उत्तर 
प्रदेश जल निगम (UPJN) को इस परियोजना की ज़िम्मेदारी सौपंी ह।ै

टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया

गुरुत्वाकर्षण पर आधारित टेक्नोलॉजी पर बने FSSTP की क्षमता 10 घन मीटर प्रति दिन होगी। इसमें, मल-कचरा पहले स्क्रीनिगं 
चेम्बर्स में जाता है और वहा ंमल-कचरे में मौजदू मोती चीजो ंया ठोस कचरे को छाटं लिया जाता ह।ै तरल कचरा PDBs में जाता है 
जहा ँये कुछ ख़ास किस्म के पौधो ंमैक्रोफाइटस् जसेै कि टायफा, काना इंडिका वगैरह की मदद से कुदरती रूप से सड़ता ह।ै यहा ँबनी 
कचरा सुखाने की क्यारिया ँढलान वाली हैं जो ग्रेडेड फ़िल्टर मीडिया को रोके रखती हैं। मल-कचरा, तरल और ठोस के रूप में अलग 
होता ह ैऔर सूखता भी ह।ै

सुखाने वाली इन क्यारियो ंसे सूखे कचरे को एक या दो साल के बाद, उसकी फीडिगं के दर के मुताबिक़ निकाल लिया जाता ह।ै बाकी 
का हिस्सा जो तरल होता ह ैउसे निथारा जाता ह ैया बहते गंदे पानी को अलग ट्रीटमेंट यनूिटस् में भेज दिया जाता ह।ै इसके बाद बहत े
गंदे पानी को दो चरणो ं(प्राथमिक और दूसरे चरण में) में DWWTs मोड्यूल्स में ट्रीट किया जाता ह।ै प्राथमिक चरण में, सेटलर का 
इस्तेमाल मुख्य रूप से मोडयलु्स में चले आए किसी भी ठोस चीज़ के साथ निथारे हुए गंदे पानी का सेडीमेंटेशन होता ह।ै दूसरे चरण में 
अनौर्बिक फ़िल्टर का इस्तेमाल किसी भी घुले या रुके हुए जवैिक पदार्थ का अनौर्बिक डीग्रेडेशन करने में होता ह।ै दूसरे ट्रीटमेंट यनूिट 
से निकले आशंिक रूप से ट्रीटड गंदे पानी को क्षैतिज रूप से लगे ग्रेवल फ़िल्टर में डाला जाता ह ैजहा ँआशंिक ऐयरेशन और न्यूट्रीएन्ट 
रिमूवल होता ह।ै प्लांटड ग्रेवल फ़िल्टर से निकला पानी, डुअल मीडिया फ़िल्टर, एक्टिवेटिड कार्बन फ़िल्टर और यवूी डिस इन्फे क्शन 
जसेै टर्टयरी ट्रीटमेंट यनूिटस् में जाता ह ैजहा ँउसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटड गंदे पानी को कलेक्शन टैंक में जमा 
करके रखा जाता ह ैऔर फिर उसे खेती में इस्तेमाल करने के लिए पम्प कर दिया जाता ह।ै

आर्थिक पहलू

टेक्नीकल मोडयलु्स की फैसिलिटी के लिए कैपिटल एक्सपेंडीचर (CAPEX) 94.78 लाख रुपये

गैर-टेक्नीकल मोडयलु्स जैसे कि ऑफिस, ऑपरेटर रूम, सड़क, धलुाई क्षेत्र, पार्किंग, लैंडस्केपि गं और स्टॉर्म वाटर 
ड्रेंस के लिए 

79.78 लाख रुपये

अतिरिक्त खर्च (वैक्यूम टैंकर खरीदने, उद्यान लगाने और उस जगह तक आने वाली सड़क बनाने के लिए) 18.92 लाख रुपये

आकस्मिक खर्च और श्रमिक सेस के लिए कुल CAPEX 193.48 लाख रुपये

पाचं साल के लिए कुल OPEX 47.86 लाख रुपये

लागत पूँजी और संचालन खर्च के साथ शहर भर में FSSM लागू करने के लिए सही माहौल बनाने पर करीब 270.32 लाख का कुल 
खर्च आएगा। इस परियोजना में (कुल 15 लाख रुपयो)ं का प्रावधान ह,ै ULB और UP-SMCG अधिकारियो ंकी ट्रेनिगं के लिए। 
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इसके तहत सभी संपत्तियो ंऔर आम लोगो ंकी सहभागिता की जिओ-टैगिगं भी की जाएगी। करीब 7 लाख रुपये सेनिटशन सर्वे और 
जिओ-टैगिगं पर खर्च किये जाएंगे जिसमें वेब आधारित GIS और MIS भी शामिल हैं। डीस्लजिगं फी के ज़रिये जमा होने वाली 
कुल राशि करीब 6.25 लाख होगी और कम्पोस्ट बचेकर करीब 2.18 lakh रुपये मिलेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 8.43 लाख की 
राशि जमा होगी और एक साल में करीब 46,610 रुपयो ंका सरप्लस रेवेन्यू भी होगा। आने वाले वर्षों में संचालन और प्रबंधन का खर्च 
बढ़ेगा, तब डीस्लजिगं फी को उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा।

निर्माण पूरा होने के बाद, FSTP का संचालन और प्रबंधन, पाचं साल के लिए हकेेदार करेगा। पाचं साल के बाद, FSTP के संचालन 
और प्रबंधन का काम चुनार नगर पालिका परिषद ् (CNPP) करेगा। परियोजना पाचं साल के प्रबंधन और संचालन का खर्च, 
NMCG से स्वीकृत लागत पूँजी में शामिल ह।ै जब तक FSTP सञ्चालन के लिए तैयार नही ंहो जाता, चुनार नगर पालिका परिषद ्
ही मल-कचरे के सुरक्षित निपटारे के लिए अस्थाई ट्रेंचिगं साइट की देखभाल करेगा। ठेकेदार को ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज के मानको ंका 
पालन करना होगा ताकि ट्रीटड गंदे पानी का इस्तेमाल, बागबानी और खेती में किया जा सके।

प्रस्तावित बिजनेस मॉडल

इस परियोजना के लिए पैसे जमा करने के दो स्रोत हो सकते हैं। a) उपभोक्ता से वसूला जाने वाला खाली करने का शलु्क, b) कम्पोस्ट 
और/या ट्रीटड कचरे को बचेने से मिलने वाले पैसे। FSS से मिलने वाले कम्पोस्ट की बाज़ार में अच्छी कीमत मिलेगी क्योंकि  वो सीवेज 
ट्रीटमेंट प्लांट के मल कचरे से कही ंबहेतर होता ह।ै स्थानीय किसानो ंमें कम्पोस्ट की मागं बढ़ाने के लिए ULB उन्हें दिखा सकता ह ै
कि उस कम्पोस्ट या ट्रीटड गंदे पानी के इस्तेमाल से उनकी फसल और सब्जियो ंकी उत्पादकता बढ़ सकती ह।ै

चुनार के मौजदूा पायलट स्के ल प्लांट से करीब 60,480 किलो FSS निकलेगा। सफाई और प्रबंधन और मौजदूा विक्रय मूल्य के 
आधार पर एक अदंाजा ह ै कि प्लांट, हर साल कम्पोस्ट बचेकर करीब 2,17,800 लाख रुपये प्राप्त कर लेगा। अगर एक छोटा या 
बड़ा टैंकर (एक हज़ार और 5,000 लीटर की क्षमता वाला) प्रति दिन एक चक्कर लगाता ह ैडीस्लजिगं से हर साल करीब 6,25,000 
रुपये प्राप्त किये जा सकत ेहैं।

कुल आमदनी = कम्पोस्ट से मिलने वाले पैसे + 
डीस्लजिगं के पैसे

2,17,800 रुपये + 6,25,000 रुपये = 8,42,800 रुपये

टैंकर्स के रख-रखाव पर आने वाला खर्च एक साल में 25,000 रुपये

सभी टैंकर्स पर ईंधन का मासिक खर्च 5,000 रुपये। 60,000 रुपये सालाना

चालको ंऔर डीस्लजिगं करने वाले श्रमिको ंकी 
तनख्वाह, 

24,000 प्रति माह, यानी 2,88,000 रुपये सालाना।

साइट संचालन और प्रबंधन का खर्च
पहले साल में 4,23,190 रुपये। कुल खर्च = 25,000 रुपये + 60,000 रुपये + 
2,88,000 रुपये + 4,23,190 रुपये = 7,96,190 रुपये

इस से उम्मीद ह ैकि पहले साल में 46,610 की अतिरिक्त आमदनी होगी। लेकिन मंहगाई की वजह से खर्च बढ़ेगा इसलिए डीस्लजिगं 
फी और कम्पोस्ट की कीमत को उसके हिसाब से हर साल तय करना होगा। इसके अलावा आमदनी और बढ़ाने के लिए प्लान्टेशन 
साइट पर उपजने वाले उत्पादो ंको बचेा जा सकता है। FSSTP से मिलने वाले उत्पादो ंका इस्तेमाल करके ज़रूरी निवश को भी कम 
किया जा सकता ह।ै

IV. उपलब्धियां

चुनार FSTP परियोजना से पता लगेगा कि पूरी सेनिटशन श्रृंखला में FSSM के दखल से, जिसमें निर्धारित समय पर डीस्लजिगं और 
ट्रीटड मल कचरे का इस्तेमाल/दबुारा इस्तेमाल (कम्पोस्ट) शामिल हैं, इससे गंगा बसेिन के दूसरे शहरो ंको भी फायदा हो सकता ह।ै 
ट्रीटड गंदे पानी का इस्तेमाल उस जगह पर बागबानी और खेती में किया जा सकता है और प्लांट के डिज़ाइन में ट्रीटमेंट मोडयलु्स के 
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आसपास लैंडस्केपि गं भी की जा सकती ह।ै चुनार NPP ने इस दौरान एक अस्थाई ट्रेंचिगं साइट भी बना लिया है जहा ँआने वाला 
सारा मल कचरा मेकेनिकली खाली किया जाता है। ये ट्रेंचिगं साइट तब तक काम करेगी जब तक 10 KLD की क्षमता वाला फीकल 
स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (निर्माणाधीन) काम नही ंकरने लगता। FSTP परियोजना के तहत अनुबंध भी किये गए हैं जिससे ये तो तय ह ै
कि इस परियोजना के नतीजे मिलेंगे और बोली लगाने वाला और ठेकेदार को पूरी ज़िम्मेदारी से ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज के मानको ंका 
पालन करना होगा ताकि ट्रीटड गंदे पानी का इस्तेमाल बागबानी/खेती में किया जा सके। इस बीच CSE, अपनी टेक्नीकल सपोर्ट यनूिट 
की मदद से शहर की सिटी टास्क फ़ोर्स के सदस्यों  को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और तयैार होने के बाद FSTP के संचालन से जोड़कर 
प्रभावशाली स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट कर रहा ह।ै इसके अलावा घरो ंके लिए काफी IEC सहयोग दिया जा रहा ह ैऔर उसके साथ ULB 
कर्मचारियो ंकी क्षमता का विकास किया जा रहा है ताकि अनुबंध के अवधी समाप्त होने के बाद वो प्रबंधन और संचालन कर सकें ।

V.  प्रभाव

इस परियोजना के पूरा होने के बाद, चुनार के लोगो ं के लिए फीकल स्लज और सेप्टेज का प्रबंधन ज्यादा बहेतर तरीके से किया जा 
सकेगा। इसके अलावा ये लोगो ंको नियमित रूप से कन्टेनमेंट सिस्टम्स को और फीकल स्लज और सेप्टेज के सुरक्षित निपटारे के लिए 
जागरूक बनाएगा। क्षमता बढ़ाने वाली पहल से बहेतर सेप्टिक टैंक्स बनाने, नियमित डीस्लजिगं और CSTP और NPP के ज़रिये 
सही ट्रीटमेंट में सहयोग मिलेगा।

VI.  नक़ल की संभावनाएं

इस परियोजना का मकसद ह ैपूरी सेनिटशन श्रृंखला में FSSM की सफलता दिखाना जिसमें निर्धारित डीस्लजिगं और ट्रीटड मल कचरे 
(कम्पोस्ट) का इतेमाल और दबुारा इस्तेमाल शामिल है और गंदे पानी के उपयोग से खर्च की भी भरपाई की जा सकती ह।ै ये पूरे शहर 
के सेनिटशन, प्रभावशाली FSSM, बहेतर शहरी सेनिटशन और नदी की सेहत के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश (और भारत) के छोटे और 
मझोले ULBs के लिए एक अध्ययन कें द्र बन सकता ह।ै चुनार से मिले सबक का फायदा, गंगा बसेिन के दूसरे शहरो ंऔर पूरे राज्य 
में भी उठाया जा सकता ह ैऔर इसके आधार पर फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट के कारगर समाधान ढंूढें जा सकते हैं।

अध्ययन में मखु्य साझीदार: सेण्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE)
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14.	आन्ध्र प्रदेश में FSTP का निर्माण और प्रबधंन हाइब्रिड ऐनइुटी मॉडल (HAM)

मूल विचार

भारत के करीब 99% शहरो ंको अगस्त 2020 में ODF घोषित कर दिया गया था। अब ये 4324 शहर मल कचरे के सुरक्षित 
प्रबंधन के ज़रिये पूर्ण स्वच्छता पाना चाहत ेहैं। मगर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ह,ै फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटस् के लिए पूँजी 
और प्रबंधन खर्च की व्यवस्था करना। इसके साथ-साथ एक और बद ु चुनौती है म्युनिसिपल स्तर पर तकनीकी क्षमता की कमी 
ताकि उन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का लम्बे समय तक संचालन किया जा सके। उस दस्तावेज़ में PPP के एक बड़े ही नायाब हाइब्रिड 
ऐनुइटी मॉडल का विस्तृत ब्यौरा ह ैजिससे भारत के दो राज्यों , आन्ध्र प्रदेश और तलंेगाना में 147 ट्रीटमेंट प्लांटस् बनाए गए हैं। 
इस अनुभव के आधार पर इस मॉडल की नक़ल भारत और दूसरे देशो ंमें भी की जा सकती ह।ै

I.  सन्दर्भ

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक पहल की थी और पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों  को खुले में शौच से मुक्त करवाना चाहती थी। आन्ध्र प्रदेश 
उन पहले राज्यों  में से एक ह ैजिसने अपने सभी 110 अर्बन लोकल बॉडीज (ULB) को ओपन डीफेकेशन फ्री (ODF) घोषित कर 
दिया और वहा ंशौचालय तक पहुँच और उसके इस्तेमाल को व्यापक बनाया गया। सरकार का मकसद था ODF से आगे बढ़कर पूर्ण 
स्वच्छता पाना था जिसमें मल-कचरे का प्रबंधन, ड्रेनेज, ठोस कचरे का प्रबंधन और मल कचरे के सुरक्षित ट्रीटमेंट और डिस्पोज़ल के 
लिए फैसिलिटीज़ बनाना शामिल था। अभी, राज्य के सामने सबसे बड़ी समस्या ह ैमल कचरे को पानी के स्रोतो ंऔर खुली जगहो ंपर 
फें कना जिससे आम लोगो ंऔर पर्यावरण के स्वास्थ्य पर बहुत बरुा प्रभाव पड़ रहा ह ैऔर अब वो शहर और कस्बों  की सरहदो ंके पार 
निकल गया ह।ै

सुरक्षित सेनिटशन के लिए ये तय किया गया कि सभी ULBs को फीकल स्लज और सेप्टेज के सुरक्षित प्रबंधन के ज़रिये ODF++ 
का दर्जा हासिल हो। इसी के आधार पर ULBs में फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (FSSM) की सुरक्षित देखभाल के लिए एक 
नीति और संचालन के दिशानिर्देश बनाए गए और इसके बारे में 2017 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा भी कर दी। उस नीति में 
शौचालयो ंकी सुविधा, सुरक्षित संग्रह, ट्रीटमेंट और आन्ध्र प्रदेश के शहरो ंमें मल-कचरे का निपटारा और दबुारा इस्तेमाल को नियमित 
किया गया। इसी नीति के तहत, राज्य सरकार ने हर शहर में फीकल स्लज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनवाने का फैसला किया। राज्य इस 
लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे फीकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस् (STPs) में मल कचरे का साझा ट्रीटमेंट हो और उन शहरो ंमें भी 
फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटस् (FSTPs) बनवाना जहा ँSTPs नही ंहैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने छोटे और मझोले शहरो ं में 76 FSTPs बनाने की घोषणा की। टेक्नो-इकोनोमिक स्टडीज (डीटेल्ड प्रोजके्ट 
रिपोर्ट्स) से उन FSTPs को बनवाने के लिए पैसो ंकी व्यवस्था करने में आसानी हुई। वैसे भी पूँजी और प्रबंधन खर्च का इंतज़ाम 
कर पाना, सुरक्षित सेनिटशन के मामले में एक बड़ा अवरोध था। इन प्लांटस् को बनाने और चलाने के लिए म्युनिसिपेलिटीज़ के पास 
तकनीकी जानकारी की भी कमी थी।

II.  हस्तक्षेप

इस स्थिति को देखत ेहुए, ULBs की आर्थिक और तकनीकी खाई को पाटने के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल 
की और 76 ULBs में FSTPs बनाने के लिए डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रान्सफर (DBOT) के आधार पर पब्लिक-प्राइवेट 
पार्टनरशिप (PPP) की शुरुआत की। PPP के हाइब्रिड ऐनुइटी मॉडल (HAM) के साथ दस साल के लिए ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस 
(O&M) अनुबंध को अधिप्राप्ति का सबसे अच्छा जरिया माना गया। FSTP के संचालन को लम्बे समय तक चलाते रहने के लिए 
O&M एक बहुत ही अहम ्कड़ी ह ैऔर लम्बे समय तक O&M के सहयोग की बात कही गई। HAM मॉडल के तहत राज्य सरकार, 
परियोजना की कुल लागत का 60% निर्माण के दौरान देती ह ैऔर बाकी का 40% ऐनुइटी के आधार पर जिसमें O&M की अवधि 
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में O&M फी भी शामिल ह।ै एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया (ASCI) ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को FSSM लागू करने 
और आन्ध्र प्रदेश के सभी शहरो ंमें विकेन्द्रित स्वच्छता प्रगति कार्यक्रमो ंमें तकनीकी सहायदा दी।

GoAP/SAC िनजी डेवलपर

ए�ो

SPV

कज�दाता

FSTP एसेट 
ि�येशन और �बंधनपिरयोजना िनमा�ण 

पिरि�ितयो ंके पूव� उदाहरण
• काउंिसल का संक�
• ज़मीन
• िबजली
• प�ँचने का रा�ा

• �ािलटी क��ोल और �ोज�े मॉिनटिरंग
• �दश�न आधािरत भुगतान की सलाह

• तकनीकी सलाह
• िडज़ाइन

थड� पाट­ एज�सी / 
�तं� इंिजिनयर

ULB

• 6 महीने की िनमा�ण 
अविध म� 50% capex 
का भुगतान (3 िक£ो ंम�)

• 9.5 साल की िरयायत 
अविध म� 50% capex 
और O&M (38 बराबर 
ितहाई िक£ो ंम�)

हाइब्रिड ऐनइुटी मॉडल – प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर

III.  लागू करने का तरीका

	� रियायत पाने वाले को उस जगह पर FSTPs के निर्माण, संचालन और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी जो उसे 
सरकार या अर्बन लोकल बॉडी (ULBs) से मिलती ह ैऔर उसे ये काम सभी मानको ंका पालन करते हुए करना होगा।

	� 76 FSTPs को एक साथ सात पैकेजज़े में जोड़ा गया ताकि पैसो ंकी व्यवस्था में आसानी हो और भरोसेमंद और स्थापित 
संचालक मिलें।

	� म्युनिसिपेलिटीज़ को किराए पर FSTPs बनाने के लिए ज़मीन देनी पड़ेगी (0.5 से 1 एकड़) तक।

	� ULB को एक ऐसी स्थाई सड़क की भी व्यवस्था करनी होगी जिससे ट्रीटमेंट प्लांट तक मल कचरा पहुंचाने वाले ट्रको ं
को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। इसके आलाव ULB को ही FSTP के संचालन और प्रबंधन के लिए पानी और 
बिजली की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

	� अधिप्राप्ति के दौरान, टेक्नोलॉजी आधारित तरीके का इस्तेमाल किया गया और बोली लगाने वालो ंको FSTPs बनाने के 
लिए स्थापित टेक्नोलॉजी के विकल्पों के इस्तेमाल की खुली छूट दी गई। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की जो सही हो,ं पर्यावरण को 
नुकसान न पहुंचाने वाली हो ंऔर जिनसे संचालन और प्रबंधन का खर्च भी कम हो।

	� दो चरणो ंवाली अधिप्राप्ति की प्रक्रिया अपनाई गई: EOI, एक विस्तृत RFP के साथ जारी किया गया जिसमें तकनीकी 
और आर्थिक तथ्यों  की चर्चा थी; और अधिप्राप्ति के लिए एक क्वालिटी एंड कॉस्ट बसे्ड सेलेक्शन (QCBS) प्रक्रिया भी 
अपनाई गई।

	� बोली लगाने वालो ं की तकनीकी और आर्थिक बोलियो ं को, लीस्ट कॉस्ट सेलेक्शन (LCS) प्रक्रिया के आधार पर चुना 
गया। उनकी बोलियो ंका मूल्यांकन सबसे कम बिड प्राइस (“द बिड प्राइस”) के आधार पर किया गया। द बिड प्राइस में, 
(a) परियोजना की लागत पूँजी और (b) संचालन और प्रबंधन खर्च का नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) संचालन और प्रबंधन 
अवधि के लिए शामिल होती ह।ै CAPEX (कैपिटल एक्स्पेंडीचर) और OPEX (संचालन और प्रबंधन के ऑपरेशनल 
एक्स्पेंडीचर) के हिसाब से जो दस साल के लिए सबसे कम की बोली लगाता ह ैउसके बारे में विचार किया जाता ह।ै

	� डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रान्सफर (DBOT) मॉडल की रियायत अवधि के लिए ज़रूरी ह ै कि निर्माण का काम 6 
महीने में पूरा हो और बाकी के साढ़े नौ साल तक उस प्लांट का संचालन किया जाए।
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	� थर्ड पार्टी टेक्निकल इंजीनियर्स (स्वतंत्र इंजीनियर्स) को नियमित तकनीकी जाचं के लिए नियकु्त किया गया।

	� लागत के मानदंड और प्रदर्शन के मुख्य संकेतक भी बताये गए

	� इस प्रक्रिया के तहत, बोली लगाने वाले की ज़िम्मेदारी होती ह ै कि वो फीकल स्लज और सेप्टेज का सही ट्रीटमेंट और 
डिस्पोज़ल करे। और वो पर्यावरण के साथ-साथ उन दूसरे नियमो ंका भी पालन करे जो रियायत की अवधि में प्रचालन में 
होत ेहैं।

	� बोली लगाने वाला बायोगैस, ट्रीटड गंदे पानी, बायोचार और कम्पोस्ट को बचेकर भी पैसे कमा सकता ह।ै उन्हें कम ऊर्जा 
खपत वाले विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

	� म्युनिसिपेलिटीज़ से कहा गया कि वो डीस्लजिगं करने वाले संचालको ंको निर्देश दें कि वो मल कचरे को ट्रीटमेंट के लिए 
प्रोजके्ट साइट पर ही ले जाएं।

IV.  उपलब्धियां

	� HAM मॉडल की वजह से बनुियादी सुविधाएं बनाने के लिए निजी पूँजी भी मिलती ह ै और उससे एक रिस्क-शेयरिंग 
अप्रोच के ज़रिये लागत पूँजी के निवेश से जुड़े खतरे कम हो गए।

	� आम PPP परियोजनाओ ं के मुकाबले, HAM में आर्थिक जोखिम सरकार और निजी संचालको ं के बीच बंट जाता ह ै
इसलिए ये डेवेलपर्स, बैंक और सरकार के लिए सभी PPP मॉडल्स में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा ह।ै

	� HAM डेवलपर को भविष्य में संचालन और प्रबंधन का खर्च करने के उपाय ढँूढने पर प्रोत्साहन भी दिया जाता ह।ै इस 
तरह से संपत्ति की उम्र लम्बी होती ह।ै

	� HAM परियोजनाओ ंमें EPC परियोजनाओ ंकी तरह देरी भी नही ंहोती क्योंकि  पूँजी उपलब्ध रहती ह।ै

	� HAM से सरकार के लिए भी नकद का प्रवाह बना रहता है

V.  प्रभाव

	� निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोत्तरी

	� MSME क्षेत्र के 40 से ज्यादा संचालको ंने FSTP में निवेश किया

	� कई बिलकुल नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रोत्साहन मिला, उनकी जाचं की गई और अब वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये जाने 
के लिए तयैार हैं।

VI.  प्रतिफल और सबक

हाइब्रिड एनियटुी पर आधारित PPP मॉडल्स का इस्तेमाल, भारत में सड़क और हाईवे निर्माण में सफलता के साथ हुआ है। बड़े पैमाने 
पर FSTPs के निर्माण में HAM का इस्तेमाल, आधं्र प्रदेश सरकार की एक नई पहल ह।ै ये मॉडल पूरी तरह संतलुित ह ैऔर इसमें 
दोनो ंपक्षों  की ज़िम्मेदारी और जोखिम की बात बिलकुल स्पष्ट ह।ै इस मॉडल की एक सबसे बड़ी खासियत ये ह ैकि इसमें एनियटुी और 
संचालन और प्रबंधन के भुगतान को FSTP के प्रदर्शन से जोड़ा गया ह।ै इस तरह से काफी लम्बे समय तक उनका इस्तेमाल किया 
जा सकेगा क्योंकि  इसमें जवाबदेही, स्वामित्व और बहेतरीन प्रदर्शन पर ज़ोर दिया गया ह।ै

लेन-देन के लिए परामर्श देने वाली संस्था की भूमिका भी बहुत अहम ्होती है क्योंकि  इससे न सिर्फ  रिक्वे स्ट फॉर प्रपोजल ही संतलुित 
होता ह ैबल्कि सही समूहो ंके बीच इस परियोजना के प्रचार से एक बाज़ार भी विकसित होता ह।ै पूरी परियोजना के दौरान निजी क्षेत्र 
की भागीदारी की वजह से भरोसा भी काफी बढ़ता है।
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VII.  नक़ल की संभावनाएं

FSTPs के निर्माण के लिए HAM के ज़रिये PPP को जोड़ना एक बिलकुल नई पहल ह ैऔर इसकी नक़ल की भी पूरी संभावनाएं 
हैं। कई राज्यों  ने आन्ध्र प्रदेश के अनुभव का अध्ययन किया। तलंेगाना की राज्य सरकार ने इस मॉडल की नक़ल की और वो अपने 
71 ULBs में PPP (HAM) का इस्तेमाल करके FSTPs बनवा रही ह।ै FSTP परियोजनाएं काम कर रही हैं और ये दोनो ंराज्य 
अब 10 के दायरे के ग्रामीण इलाको ंसे भी मल-कचरा लेने को तयैार हैं जिससे एक नया मॉडल बनेगा और सेनिटशन के क्षेत्र में ग्रामीण 
और शहरी क्षेत्रों  का एकीकरण होगा।

अध्ययन के मखु्य साझीदार: एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया
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15.	फीकल स्लज मनैजेमेंट, लेह, जम्मू और कश्मीर

मूल विचार

BORDA ने देखा कि जम्मू और कश्मीर की लेह म्युनिसिपेलिटी को एक शहर के तौर पर, FSSM समाधान की सख्त ज़रुरत 
ह।ै लेह, काफी ऊंचाई पर बसा एक बर्फीला वीराना ह ैऔर यहा ँके लोग मुख्य रूप से ज़मीन से निकलने वाले पानी पर निर्भर करत े
हैं। यहा ँके ज़्यादातर लोग, इको-सन शौचालयो ं(डीस्लजिगं की आवश्यकता नही)ं का इस्तेमाल करत ेहैं जबकि सैलानियो ंके लिए 
पानी के फ्लश वाले शौचालय हैं क्योंकि  इस शहर में रोजाना हज़ारो ंकी संख्या में सैलानी आत ेहैं। इसलिए होटलो ंऔर ठहरने की 
जगह देने वाले घर मुख्य ग्राहक अनुभाग हैं। BORDA ने ब्लू वाटर कंपनी के साथ मिलकर, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ़ लेह 
(MCL) के साथ संग्रह, परिवहन और मल कचरे के ट्रीटमेंट के लिए एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया। FSTP का डिज़ाइन बनाने 
की ज़िम्मेदारी दी गई CDD सोसाइटी (BORDA 2018) को।

I.  सन्दर्भ

भारत के जम्मू कश्मीर में, लेह, 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसा एक बर्फीला वीराना ह ैऔर ये बहुत तेज़ी से पर्यटको ंके बीच लोकप्रिय 
हुआ ह ैऔर यहा ँहर साल करीब 2,80,000 पर्यटक आत ेहैं। इस शहर में एक ऐसा सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे जल्दी 
ही शहर का करीब 40% हिस्सा जड़ु जाएगा लेकिन अभी घरो,ं होटलो ंऔर गेस्ट हाउस में सेप्टिक टैंक्स और सोक पिटस् का इस्तेमाल 
करके सीवेज का ऑन-साइट कन्टेनमेंट किया जा रहा ह।ै यहा ँके ज़्यादातर सेप्टिक टैंक्स के डिज़ाइन बहुत अच्छे नही ंहैं और ज़मीन 
के नीचे के पानी का स्तर काफी ऊपर ह ै(कुछ जगहो ंपर सिर्फ  30 फुट ह)ै और यहा ँ2017 में पानी के दूषित होने के शुरूआती संकेत 
मिले जो शायद सेप्टिक टैंक से बहकर आने वाले पानी की वजह से हुआ था।

इसके बाद, म्युनिसिपल कमिटी ऑफ़ लेह (MCL) ने आदेश दिया कि सभी सेप्टिक टैंक्स को वाटरटाइट बनाया जाए और हर साल 
उनकी सफाई करवाई जाए। मल कचरे को ट्रीट करके दबुारा इस्तेमाल लायक बनाने के लिए शहर को एक FSTP की ज़रुरत थी।

II.  हस्तक्षेप

	� सही तरीके से सेप्टिक टैंक्स की डीस्लजिगं के लिए योजना बनाई गई और उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया।

	� मल कचरे को सुरक्षित ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना

	� उस ऊंचाई पर भी FSTP का संचालन इस तरह से करना कि वो सभी मानको ंका पालन करे

	� ट्रीटमेंट के बाद निकले उत्पाद को बचेना और उसका दबुारा इस्तेमाल

	� FSTP को PPP के ज़रिये लागू करना

	� बहेतर संचालन के लिए सफाईकर्मी की सुरक्षा और सम्मान बहुत ज़रूरी

III.  लागू करने का तरीका

कदम दर कदम प्रक्रिया का पालन किया गया और गतिविधिया ँशुरू की गईं
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लेह �िुनिसपेिलटी

1. सफाई का मािसक काय��म बनाना 2. �ाहक को उस काय��म की 
जानकारी देना और शु� वसूलना

3. पहले जाकर ट�क तक प­ँचने के 
रा� ेको देखना

6. अगर ट�क तक प­ंचना मुि�ल हो तो काय��म 
बदलना और उसकी सूचना MC को देना

5. ट�क की सफाई, मल कचरे को 
FSTP तक प­ंचाना 4. ताकीद (सफाई से 24 घंटे पहले)

7. दूसरी सफाई: अगर प­ंचना मुि�ल 
हो तो MC को सूचना देना 8. सूचना देना और जुमा�ना वसूलना

9. सफाई/महीने की सं¢ा के िहसाब से 
BWC को भुगतान करना

CDD सोसाइटी
FSTP का िडज़ाइन आ¬थक िनवेशक ज़मीन की °व±ा

BORDA लेह डेवलपम²ट अथॉिरटी

िसµम की िनगरानी
ट¶क की °व±ा

� ूवाटर कंपनी
पैसो ंकी °व±ा और िनमा�ण FSTP की 

सुपुद�गी FSM सेवाएं

हिस्सेदार पैसों  की व्यवस्था/निवेश भमूिकाएं

	� लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट 
काउंसिल

	� म्युनिसिपल कमिटी

	� BORDA

	� CDD

	� ब्लू वाटर कम्पनी

	� BORDA और ब्लू वाटर कम्पनी 	� लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल-ज़मीन 
की व्यवस्था

	� म्युनिसिपल कमिटी – सिस्टम की निगरानी, ट्रक 
की व्यवस्था, उपभोक्ता शुल्क तय करना और 
वसूलना

	� BORDA – आर्थिक निवेशक

	� CDD – FSTP का डिज़ाइन बनाया

	� ब्लू वाटर कंपनी – पैसो ंकी व्यवस्था और 
FSTP का निर्माण और FSSM सेवाएं देना

मॉनिटरिंग एंड रोल-आउट

म्युनिसिपेलिटी, डीस्लजिगं और FSTP संचालन पर नज़र रखती है। एकीकृत अनुबंध के अनुसार FSTP के संचालन की ज़िम्मेदारी 
BWC की होती ह ैऔर उसे ही निर्धारित और मागं-आधारित डीस्लजिगं सेवाएं देनी पड़ती हैं। MCL ने एक मौजदूा डीस्लजिगं वाहन 
की व्यवस्था की है। BWC ही डीस्लजिगं का कार्यक्रम तय करती ह ैउसकी सूचना MCL को देती ह ैऔर वो ग्राहक को डीस्लजिगं की 
तारीख की सूचना देती है। सप्ताह के बाकी दिनो ंमें मागं आधारित डीस्लजिगं की जाती ह।ै डीस्लजिगं सेवा देने के बाद, BWC को 
कुल आमदनी का 90% (हर चक्कर का 3,500 रुपये) मिलता ह ैऔर इसके लिए उसे सेवा देने के कागज़ात देने पड़त ेहैं।

लागू किये जाने के बाद योजना बनाने, लागू और निगरानी करने की समय सीमा

	� 2017: लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अधिकारी फ़रवरी 2017 में देवनहल्ली FSTP देखने गए

	� अप्रैल 2017 में, BORDA से अनुरोध किया गया कि वो लेह में मल कचरे के प्रबंधन के लिए एक प्रभावशाली सिस्टम 
बनाए

	� ब्लू वाटर कंपनी की पहचान एक BOT ठेकेदार के तौर पर की गई और उसे FSTP के लिए पैसो ंकी व्यवस्था करने की 
ज़िम्मेदारी दी गई जिसके बदले उसे वापसी में भुगतान किया जाना था।
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� मई से जलुाई 2017 में FSTP का निर्माण शुरू किया गया

	� अगस्त 2017 में FSTP का उदघाटन हुआ

इस्तेमाल या लागू हुई टेक्नोलॉजी

स्क्रीन चेंबर, प्लांटड ग्रेवल फ़िल्टर (PGF), हॉरिजॉन्टल प्लांटड ग्रेवाल फ़िल्टर (HPGF) और पॉलिशिगं पौण्ड।

फ्लो चार्ट्स/विज़ुअल्स/डेटा अनालिटिक्स

डी�िजगं 
वेिहकल

�ीन च�बर

िमनेरलाइ� �ज

> फीकल �ज
> तरल कचरा
> ठोस कचरा

ल�ड�ेिपगं और 
उ­ानो ंके िलए 
ट�ीटेड पानी

�ाटं ड�ाइंग बड्ेस हॉिरजॉ�ल �ाटेंड 
�ेवल िफ़�र

पॉिलिशगं पौडं

ट्रीटमेंट प्रोसेस, ट्रीटमेंट प्रोसेस फीकल ट्रीटमेंट प्लांट, लेह, जम्मू और कश्मीर

IV. उपलब्धियां

� लेह FSTP ने साबित कर दिया ह ैकि FSSM के लिए PPP मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है

� व्यावसायिक सेवा – FSSM के संचालन में शामिल BWC के सभी लोगो ंको प्रशिक्षण दिया गया ह ैकि ग्राहक से किस 
तरह से बात करनी ह ैऔर उस सभी को वर्दी और PPE भी दिए गए हैं। BORDA ने इस बात की भी व्यवस्था की ह ै
कि वो उसकी आला दर्जे की उन फैसिलिटीज़ के ऑपरेटर रूम के लाउंज और शौचालयो ंका भी इस्तेमाल कर सकें । इसकी 
वजह से भी उन लोगो ंको प्रोत्साहन मिला ह।ै

V.  प्रभाव
� दिसंबर 2020 तक 60 लाख लीटर से ज्यादा मल कचरे को ट्रीट किया गया और इसके लिए 7,100 लोगो ंने काम किया

� ऊंची और ठंडी जगहो ंपर इस्तेमाल होने लायक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन

� डबल बसू्टर पम्प्स के इस्तेमाल में सफलता जिससे संकरी गलियो ंमें भी घरो ंऔर होटलो ंकी डीस्लजिगं संभव

VI. प्रतिफल और सबक
मुख्य सफलता, सबक

� अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति मज़बतू हो तो FSSM को कही ंभी काफी कम समय में लागू किया जा सकता है

� एकीकृत FSSM सेवाओ ंके लिए सिर्फ  एक पार्टी का इस्तेमाल किया गया जिससे FSSM संचालन और बहेतर हुआ।

� अगर काम का माहौल अच्छा हो तो सफाईकर्मियो ंको भी बहेतर काम करने का हौसला मिलता ह।ै

� सेनिटशन सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नै खोज और प्रयोग आवश्यक

� नतीजे पर भुगतान–पैसो ंकी उचित व्यवस्था और सरकार और निजी संचालको ंके बीच जोखिम और जिम्मेदारी का बंटवारा
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चुनौतियाँ

� लम्बी और ठंडी सर्दियाँ

� गर्मियो ंमें पर्यटन का सीज़न

� पम्प पॉवर कम होना

� संकरी सड़कें  और ढलान

� निर्धारित सफाई का विरोध और राजनीतिक खतरे

� सर्दियो ंके चरम पर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रदर्शन

� गंदे पानी की समस्या का पूरा समाधान नही ंमिलने के कारण, फैसिलिटी की क्षमता बढ़ाने की योजना

VII. नक़ल की संभावनाएं

सिन्नर: भारत का पहला ऐसा शहर जिसने ULB कोष की आर्थिक सहायता से DBO मॉडल 
पर FSTP का निर्माण किया

सिन्नर म्युनिसिपल कारपोरेशन (SMC) की आबादी 72,000 ह ैऔर इसने DBO के ज़रिये अपना फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट 
(FSTP) बनाया ह।ै सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटशन (CWAS), CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी के सहयोग से SMC ने मई 
2017 में डिज़ाइन-बिल्ड-ऑपरेट (DBO) निकाला इसका उद्देश्य था, शहर के लिए 70 KLD क्षमता वाले एक FSTP का 
निर्माण। इस टेंडर के मुताबिक़, जिसे भी वो टेंडर मिलता उसे योजना बनाने, डिज़ाइन बनाने और निर्माण करने के अलावा पहले 
तीन साल के दौरान संचालन और प्रबंधन का भी काम करना था। सिन्नर FSTP, मार्च 2019 से काम कर रहा ह ैऔर अभी तक 
120 लाख लीटर से ज्यादा मल-कचरे को ट्रीट कर चुका ह।ै

मुख्य विशषताएं
� टेक्नोलॉजी के मामले में तटस्थ और प्रदर्ष आधारित टेंडर दस्तावज़

� एक खुली बिडिगं प्रक्रिया में बड़े पारदर्शी और प्रतियोगितात्मक तरीके से बिडर का चुनाव

� FSTP को स्थानीय प्रशासन से 14वें वित्त आयोग के पैसो ंसे पूरी आर्थिक सहायता दी जाती है

� उसमें शुरुआत के तीन साल का संचालन और प्रबंधन शामिल है।

� एस्क्रो सुविशा के ज़रिये निजी संचालक को समय पर भुगतान किया जाता ह।ै इससे ठेकेदार को होने वाले भुगतान में 
देरी का खतरा नही ंरहता है

� बिडर को सम्बंधि त अधिकारियो ंसे हर आवश्यक स्वीकृति लेनी पड़ती है

सिन्नर के अनभुव के आधार पर एक मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया गया।

सिन्नर FSTP

अध्ययन के मखु्य साझीदार: कंसोर्टियम फॉर DEWATS डीसिमिनेशन सोसाइटी

दूसरे सहयोगी: सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन (CWAS), CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी
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एग्ज़िबिट 3

FSSM में CSR फंडेड प्रोजेक्ट्स

पृष्ठभूमि

� सरकार से मिलने वाले पैसो ंके अलावा सेनिटशन सेक्टर में लोगो ंकी दिलचस्पी बढ़ी और इसे कॉर्पोर�ेट सेक्टर से भी पैसे 
मिलने लगे।

� कई कॉर्पोर�ेट ने CSR के ज़रिये सेनिटशन सेक्टर की परियोजनाओ ंमें पैसे लगे जिनमें फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट 
(FSSM) भी शामिल ह।ै

� HSBC, HT पारेख जैसी कम्पनीज़ सबसे आगे हैं और उन्हों ने कई FSSM परियोजनाओ ंमें अपने CSR कोष से पैसे 
दिए।

हस्तक्षेप

� HSBC ने महाराष्ट्र के सिन्नर शहर में सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटशन (CWAS) के सहयोग से मौजदूा FSSM के 
बनुियादी ढाचेँ की गुणवत्ता को बहेतर बनाने में योगदान दिया ह।ै किन क्षेत्रों  में ज्यादा हस्तक्षेप करना है इस फैसला 
म्युनिसिपल काउंसिल ने चालू ODF की निरंतरता और FSSM की गतिविधियो ंके आधार पर किया। FSSM में मुख्य 
हस्तक्षेप करना था, सेप्टिक टैंक्स को खाली करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग में, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटस् (FSTP) 
में रिसोर्स सेंटर बनाने, लैंडस्केपि गं और FSTP के आसपास एक शहरी जंगल बनाकर उसे एक आदर्श FSTP फैसिलिटी 
बनाना।

� HT पारेख फाउंडेशन पहले से ही महाराष्ट्र के शहरो ंमें, घरो ंमें शौचालय निर्माण को सहयोग दे रहा था। मगर, देखा गया 
कि उनमें से कई शौचालय, सेप्टिक टैंक्स से जुड़े हैं जिनकी नियमित डीस्लजिगं, ट्रीटमेंट और दबुारा इस्तेमाल ज़रूरी था। 
तब, उन्हों ने सेनिटशन सिस्टम्स के सुरक्षित प्रबंधन पर ध्यान दिया और फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (FSSM) पर 
ज़ोर दिया। HTP फाउंडेशन, CWAS के सहयोग से महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा शहरो ंकी सहायता कर रहा ह।ै 
CSR से मिलने वाले अनदुान में जिन गतिविधियो ंपर ज़ोर दिया गया ह ैउनमें, पूरे शहर के लिए FSSM प्लान बनाना 
जिसका ज्यादा ध्यान, झोपड़पट्टियो ंपर हो, कोल्हापुर के STP में मल कचरे का को-ट्रीटमेंट और सतारा शहर में FSTP 
का विस्तार; सुरक्षित डीस्लजिगं और ट्रीटमेंट संचालन के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम्स की स्थापना, के लिए STP/FSTP को 
रिसोर्स सेण्टर में बदलने के लिए सहयोग देना और ULB कर्मचारियो ंकी क्षमता का विकास वगैरह शामिल थ।े

� HT पारेख फाउंडेशन ने हदैराबाद में एक FSTP के निर्माण के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की और HMWSSB 
के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किये। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ग्रेटर हदैराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन 
(GHMC) के 50% से ज्यादा घरो ं और संस्थानो ं के साथ-साथ आसपास के इलाको ं में भी सीवरेज नटेवर्क  नही ं था 
जिसकी वजह से वहा ँ के लोग ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स यानी सेप्टिक टैंक्स पर निर्भर थ।े इस टीम ने 80-100 
डीस्लजिगं संचालको ं और ग्रेटर हदैराबाद वाटर बोर्ड के साथ भी काम किया ताकि एक डायल-अ-डीस्लजर प्लेटफार्म 
बनाया जा सके और घरो ंमें रहने वाले लोग ज़रुरत पड़ने पर वहा ंडीस्लजिगं का अनुरोध भेज सकें ।

� मक्कु री बैंक ने सफाईकर्मियो ंके एक ट्रेनिगं प्रोग्राम में सहायता दी जो भिवडी, महाराष्ट्र में हुआ था। उसमें सफाईकर्मियो ंके 
लिए सुरक्षा उपकरणो ंऔर PPE के इस्तेमाल के साथ-साथ नालियो ंऔर सेप्टिक टैंक्स की सफाई करने के तरीके वहा ँकाम 
करके बताए गए थ ेऔर सरकार की योजनाओ ंका फायदा उठाने के तरीके बताए गए थ।े
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सिन्नर FSTP का लैंडस्के प एंड रिसोर्स सेण्टर FSSM- SaniTrack के लिए 
ऑनलाइन मॉनिटरिगं सिस्टम

प्रभाव

	� इन CSR निवेशो ंके ज़रिये उन शहरो ंको सहयोग दिया जा रहा है जहा ँशौचालय तो हैं लेकिन शहर में सेनिटशन के 
सुरक्षित प्रबंधन की ज़रुरत ह।ै इन निवेशो ंकी मदद से, पूरी सेनिटशन श्रृंखला के लिए, FSSM सेवाओ ंका अदंाजा 
लगाने, योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने में मदद मिलेगी साथ ही डीस्लजिगं, ट्रीटमेंट और 
दबुारा इस्तेमाल पर भी ज़ोर दिया जा सकेगा।

	� शहर प्रशासन ने भी FSSM योजनाओ ंको अपनाने और लागू करने की इच्छा जताई। शहर प्रशासन के अधिकारी 
भी, कॉर्पोर�ेट जगत के साथ साझदेारी करके मल कचरे के प्रबंधन के लिए नए समाधान ढंूढना चाहत ेहैं।

	� इन उदाहरणो ंको देखकर कॉर्पोर�ेट जगत की दूसरी कम्पनीज़ भी FSSM सेक्टर की परियोजनाओ ंको सहयोग देंगी।
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16.	 पूरे तमिलनाडु के STPS में को-ट्रीटमेंट की व्यवस्था लागू करना

मूल विचार

फीकल स्लज का बहुत बड़े पैमाने पर असुरक्षित तरीको ं से निपटारा किया जा रहा था क्योंकि  न तो अच्छी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ 
थी ंन ट्रीटमेंट की पूरी क्षमता के इस्तेमाल की काबिलियत, तब तमिलनाडु सरकार ने 2018 में को-ट्रीटमेंट मॉडल अपनाया ताकि 
मौजदूा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस् (STPs) में अतिरिक्त ट्रीटमेंट क्षमता और नए STPs के ज़रिये को-ट्रीटमेंट की सुविधा देना। पूरे 
राज्य के STPs का आकलन करने के बाद 50 STPsमें बनुियादी सुविधाओ ंऔर संचालन में बदलाव के ज़रिये को-ट्रीटमेंट शुरू 
किया गया और उसे बल मिला क्षमता विकास और प्रबंधन के साधनो ंसे।

I.  सन्दर्भ

तमिलनाडु के शहरो ं के करीब 70% घर, ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स (OSSs) पर निर्भर हैं। समय के साथ जब इन OSSs में 
फीकल स्लज (FS) और सेप्टेज जमा हो जाता है तब उसे सुरक्षित तरीके से निकालकर ट्रीट करना पड़ता ह।ै लेकिन, मूल जगह से 
मुनासिब दूरी पर समुचित ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नही ंहोने के कारण लोग, आमतौर पर मल कचरे और सेप्टेज को खुले में ज़मीन पर या 
पानी के स्रोतो ंमें फें कने लगे जिसकी वजह से न सिर्फ  इंसान की बल्कि पर्यावरण की सेहत के लिए भी खतरा पैदा हो गया।

II.  हस्तक्षेप

मल कचरे को जमा करने, उसे सही जगह तक पहुंचाने और उसके ट्रीटमेंट के लिए तमिलनाडु सरकार ने 2014 में “ऑपरेटिव 
गाइडलाइन्स फॉर सेप्टेज मनेैजमेंट फॉर लोकल बॉडीज इन तमिलनाडु” (OG) जारी किया। इसके अलावा तमिलनाडु में करीब दो दशक 
से सीवजे ट्रीटमेंट प्लांटस् (STPs) में मल कचरे का को-ट्रीटमेंट जारी ह ैतो इस OG से को-ट्रीटमेंट के ज़रिये मल कचरे और सेप्टेज 
का राज्य के उन सीवजे ट्रीटमेंट प्लांटस्(STPs) में ट्रीटमेंट करने को बढ़ावा मिला और इसके लिए क्लस्टर अप्रोच अपनाया गया।

2018 में, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के ज़रिये, तमिलनाडु सरकार ने सभी मौजदूा और संभावित STPs में मल कचरे के ट्रीटमेंट 
के लिए को-ट्रीटमेंट का मॉडल अपनाया और उसके मुख्य तत्व थ:े

	� समुचित ट्रीटमेंट और डिस्पोज़ल फैसिलिटीज़ के ज़रिये खुली जगह पर मल कचरे को फें कने और पानी को दूषित होने से 
बचाना; और

	� मौजदूा और प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस् के उपयोग को और बढ़ाना

को-ट्रीटमेंट वो प्रक्रिया ह ैजिसमें ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स से जमा किये गए मल कचरे और/या सेप्टेज का सीवेज के साथ, STPs 
में ट्रीटमेंट किया जाता ह।ै चंूकि मल कचरा, सीवेज के मुकाबले ज्यादा ठोस होता ह ै(FS में BOD की मात्रा ज्यादा होती ह)ै इसलिए 
STPs में उसका ट्रीटमेंट करने के पहले उसकी विशेषताओ ंको समझना ज़रूरी ह ैऔर ये देखना भी कि STP के प्रदर्शन पर उसका 
क्या असर होगा। FS को डीकैं टिंग स्टेशंस में लाया जाता ह ै(ये आमतौर पर पम्पिंग स्टेशंस होत ेहैं FS रिसीविगं फैसिलिटीज़ भी होती 
ह)ै जो STP से जुड़े होत ेहैं। डीकैं टिंग स्टेशंस में FS को सीवेज के साथ मिलाकर उसे पतला कर दिया जाता ह ैजिससे शॉक-लोडिगं 
नही ंहोती। संचालन और प्रबंधन के लिहाज़ से को-ट्रीटमेंट के लिए FS की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करनी पड़ती ह ैऔर पूरे 
डीकैं टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल करनी पड़ती ह।ै

III.  लागू करने का तरीका

को-ट्रीटमेंट को लागू करने के मामले में मखु्य कदम हैं:

1.	 स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान को स्वीकार करना: 2018 में, तमिलनाडु सरकार ने ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये कदम 
उठाया और इसमें पूरे राज्य में को-ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को शामिल किया गया। SIP दो मुख्य सिद्धांतो ंपर बनाया गया: 1) 
FS का मौजदूा STPs में को-ट्रीटमेंट, और, 2) ULBs की क्लस्टरिंग करके ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का ज्यादा से ज्यादा 
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उपयोग करना। SIP के प्रस्तावित पाचं चरणो ंमें से पहले और दूसरे चरणो ंमें, मौजदूा और प्रस्रावित STPs में को-ट्रीटमेंट 
की शुरुआत की गई। उन दो चरणो ंमें कुल शहरी आबादी का 60% हिस्सा इसके दायरे में आ गया।

2.	 इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट: को-ट्रीटमेंट को लागू करने के लिए बहेतर बनुियादी सुविधाएं भी ज़रूरी थी,ं जसेै कि कुछ क्षेत्रों  
में STPs में डीकैं टिंग स्टेशंस और समुचित पम्पिंग स्टेशंस की सुविधा देना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से तमिलनाडु के 
सभी STPs का आकलन किया गया और अदंाजा लगाया गया कि STPs में को-ट्रीटमेंट शुरू करना और पम्पिंग स्टेशंस 
में डीकैं टिंग में सुविधा देना कितना कारगर साबित होगा। उस सवे के दौरान ये भी देखा गया कि STPs और सब-पम्पिंग 
स्टेशंस (SPS) का आकलन प्रदर्शन, को-ट्रीटमेंट की संभावना और प्रवाह (नेटवर्क  और पम्पिंग स्टेशंस के आधार पर 
किया गया और उसमें शामिल थ:े

a.	 डीकैं टिंग और प्री-ट्रीटमेंट के लिए उस बनुियादी संरचना तक पहुँचने का रास्ता

b.	 मौजदूा प्रवाह, सीवेज और प्लांट के प्रदर्शन की खूबियाँ

c.	 को-ट्रीटमेंट को बहेतर बनाने या चालू करने के मामले में और कैसे सुधार किये जा सकत ेहैं

d.	 सीवेज के संभावित रिसाव के लिए नेटवर्क  और SPS का आकलन

e.	 संचालन और प्रबंधन और आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा

f.	 मौजदूा डीस्लजिगं सेवाओ ंका आकलन

g.	 मल कचरे के ट्रीटमेंट और ट्रीटड पानी के डिस्पोज़ल के तरीको ंका आकलन

उस आकलन के आधार पर STPs को नीचे दी गई सारणी के मानदंडो ंके आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया।

सारणी 7: आकलन के आधार पर STP का वर्गीकरण

मानदंड

A1

 इस्तेमाल न होने 
वाला को-ट्रीटमेंट

A2

इस्तेमाल होने 
वाला को-ट्रीटमेंट

B C D

STP की मौजूदा स्थिति सभी उपकरण चालू हालत में हो ंऔर 
उनकी अप्रयकु्त क्षमता हो।

सभी उपकरण चालू 
हालत में हो ंऔर उनकी 
अप्रयकु्त क्षमता हो।

पूरी या उसके करीब 
की क्षमता पर कार्य कर 
रह ेहो ं

काम नही ंकर रहे 
उपकरण/खराब 
उपकरण

को-ट्रीटमेंट को अपनाने 
के लिए निवेश या 
बदलाव की आवश्यकता

बहुत कम निवेश की आवश्यकता  
(करीब 3 लाख रुपये)

माध्यम निवेश की 
आवश्यकता (3 से 20 
लाख)

ज्यादा निवेश की 
आवश्यकता (20 लाख 
से अधिक)

ज्यादा निवेश की 
आवश्यकता (20 
लाख से अधिक)

3.	 को-ट्रीटमेंट को लागू करना: तमिलनाडु अर्बन सेनिटशन सपोर्ट प्रोग्राम (TNUSSP) के सहयोग से तमिलनाडु सरकार ने 
राज्य के 50 STPs में को-ट्रीटमेंट मॉडल शुरू किया। उसने न सिर्फ  STPs और पम्पिंग स्टेशंस (डीकैं टिंग फैसिलिटी) को 
बहेतर बनाया बल्कि ये गतिविधिया ंभी शुरू की:ं

a.	 डीस्लजिगं संचालको ंकी क्षमता बढ़ाने और बातचीत के व्यवहार में बदलाव लाने पर काम किया गया

b.	 डीस्लजिगं वाहनो ंपर डिजिटली नज़र रखने के लिए एक ऐप बनाया गया

c.	 FS टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को डिजिटल टूल्स (जसेै कि औद्योगिक कचरे के लिए एक ऑनलाइन टेस्टिंग मेकेनिज्म) के 
माध्यम से डिजाइन किया गया और उनका समावेश किया गया

d.	 मेमोरेंडम ऑफ़ अडंरस्टैंडिगं लागू करके कई ULBs के समूह के लिए एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में को-ट्रीटमेंट शुरू 
किया गया।
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TNUSSP ने ULBs के साथ मिलकर STPs और पम्पिंग स्टेशंस (डीकैं टिंग फैसिलिटी) में गतिविधिया ँशुरू करने के लिए इन चीजो ं
के लिए सहयोग दिया गया:

a.	 DPR प्रस्तावित STP में डीकैं टिंग फैसिलिटी की समीक्षा और उसे शामिल करना

b.	 डीकैं टिंग फैसिलिटी में STPs/पम्पिंग स्टेशंस को लागू करना और उनकी निगरानी करना

c.	 ULB इंजीनियरो ंऔर STP संचालको ंकी क्षमता का विकास

पूरे तमिलनाडु में 50 STPs में को-ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद से राज्य में 1,000 KLD से ज्यादा की ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ गई

IV.  उपलब्धियां

इस को-ट्रीटमेंट मॉडल के मखु्य अवयव हैं:

1.	 को-ट्रीटमेंट को लागू करने (जैसे कि डीकैं टिंग फैसिलिटी बनाने के लिए) बहुत कम बदलाव की ज़रूरत और अगर पड़ी 
भी तो उसे बहुत कम खर्च में बड़े कम समय में आसानी से पूरा किया जा सकता है

2.	 संचालन और प्रबंधन की प्रक्रिया बेहतर होती है और DSOs और प्लांट मेनेजर जैसे लोगों  क्षमता बढती है जिससे ये 
मॉडल लम्बे समय तक काम करता है

3.	 अपने दम पर काम करने की वजह से मौजदूा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी को-ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है

4.	 ULBs के समहू के बीच खर्च साझा होता है जिसकी वजह से होस्ट ULB को-ट्रीटमेंट का सारा खर्च देता है और 
समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है

5.	 ULBs द्वारा STPs में डीकैं टिंग स्टेशंस के लिए निवेश का प्रावधान

V.  दूसरे राज्यों में इसी तरह की पहल

1.	 �को-ट्रीटमेंट को बढ़ावा 
देने का महाराष्ट्र  मॉडल

महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में 
फीकल स्लज एंड सेप्टेज फैसिलिटी का 
अभिग्रहण शुरू कर दिया है। इसके 
लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में दो 
स्तर वाली FSSM रणनीति अपनाई:  
a) मल कचरे का उसी जगह पर या 
करीब के STPs में को-ट्रीटमेंट, और, 
b) मल कचरे के ट्रीटमेंट के लिए शहर 
के स्तर पर FSTPs का निर्माण।

कार्य कर रहे STPs के साथ मल 
कचरे के को-ट्रीटमेंट के लिए राज्य 
स्तरीय रणनीति

महाराष्ट्र, भारत के उन राज्यों  में से एक ह ैजिसने मल कचरे के को-ट्रीटमेंट को काम कर रह ेसीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस् (STP) के साथ 
जोड़ दिया ह।ै इसके लिए 2018 में एक प्रस्ताव (GR: SMU-2018 /Cr No। 351/UD-34) लाया गया जिसका मकसद था 
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ULBs में को-ट्रीटमेंट के लिए ULBs को प्रोत्साहित करना। महाराष्ट्र सरकार ने को-ट्रीटमेंट के लिए ULBs को दो श्रेणियो ंमें बाटंा; 
a) वो ULBs जिनमें काम कर रह ेसीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तो थ े लेकिन सभी जगहो ं से मल कचरा नही ंजमा कर पाने के 
कारण वो ऑन-साइट सिस्टम्स से जमा किये गए सेप्टेज का ट्रीटमेंट अपने STPs में कर रह ेथ,े और, b) ऐसे ULBs जो अपने सेप्टेज 
का ट्रीटमेंट, मौजदूा STPs के 20 किलोमीटर के दायरे में मौजदू किसी करीब के एक ULB के STP में कर सकत ेथ।े को-ट्रीटमेंट 
GR के मुताबिक़, 35 STP शहर और 36 भेजने वाले शहर, अपने सेप्टेज को उन 21 रिसीविगं शहरो ंमें को-ट्रीट कर सकत ेथ ेजहा ँ
STP थ ेऔर, जिनकी पहचान सरकार ने की थी।

महारा�� म� STPs की 
मैिपगं

िडज़ाइन �मता वाले STPs का 
चुनाव करके उनकी मौजूदा 
ज़�रतो ंसे तुलना करना

STP वाले िकसी भी शहर के 
आसपास, 20 िकलोमीटर के दायरे 
म� मौजूद शहरो ंकी पहचान करना 

�मता िवकास के िलए दो चरणो ंम� 
वक� शॉ� की ग� आव�क इं�ा���र की �व�ा

उन शहरो ंके फीकल �ज और 
से�ेज को पास के STP वाले शहर 
म� भेजने के िलए GR जारी करना

भेजने और पाने वाले शहरो ंके बीच 
बने मॉडल MoU को ULBs के 
साथ साझा िकया गया

डेटाबेस की देखरेख के िलए 
रा� �रीय मॉिनटिरंग 
मेकेिन� की �ापना

मल कचरे के को-ट्रीटमेंट के लिए कार्य कर रहे STPs के साथ उसे जोड़ना

महाराष्ट्र सरकार ने कई चरणो ं में क्षमता विकास के लिए वर्क शॉप की ं ताकि 
चुने हुए ULBs में को-ट्रीटमेंट की शुरुआत की जा सके। एक “स्टैण्डर्ड” 
MoU भी बनाया गया ताकि भेजने और पाने वाले शहरो ंके बीच को-ट्रीटमेंट 
की प्रक्रिया चलाई जा सके। MoU ने स्पष्ट तौर पर भेजने और पाने वाले 
शहरो ं की भूमिका और जिम्मेदारियो ं की चर्चा थी। उसमें उन जगहो ं के बारे 
में भी बताया गया था जहा ँमल कचरा फें का जा सकता था। उसमें वो ज़रूरी 
दिशानिर्देश भी थ े जो पाने वाले शहरो ं और निजी STP संचालको ं को ये 
हिदायत देत ेथ ेकि वो पास के शहरो ंसे आने वाले मल कचरे को स्वीकार करें। मल कचरे की प्राप्ति के बाद उसकी मात्रा और गुणवत्ता 
के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता ह ैऔर उसका एक मॉनिटरिंग फॉर्मेट भी ह ैजिसे ULBs के साथ साझा किया गया।

प्राप्त करने वाले शहर (नागपुर) और भेजने वाले शहरो ंके बीच मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंड�िग (MoUs)
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उपलब्धियां और सीखे गए सबक

करीब 69 ULBs ने महाराष्ट्र में अपने या करीब के STPs में को-ट्रीटमेंट की शुरुआत करके ODF++ का दर्जा हासिल कर लिया। 
को-ट्रीटमेंट के लिए एक सरकारी प्रस्ताव ने ULBs को सुरक्षित तरीको ंसे सेनिटशन का काम करने के लिए बाध्य किया। ये बहुत ज़रूरी 
ह ैकि एक बहेतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम की अहमियत समझी जाए ताकि STP की ट्रीटमेंट क्षमता को मानको ंके मुताबिक़ रखा जा सके।

2. को-ट्रीटमेंट के ज़रिये FSSM को बढ़ावा देना: उत्तराखंड का तरीका

सिटी-वाइड इंक्लूज़िव सेनिटशन (CWIS) की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की और इसका मुख्य उद्देश्य था, FSSM। ये कई 
हिस्सेदारो ंकी साझदेारी वाली पहल थी जिसमें राज्य सरकार, इंस्टिट् यूट ऑफ़ अर्बन अफेयर्स (NIUA) और एशियन डेवलपमेंट बैंक 
(ADB) के साथ राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग मिलकर, राज्य में सेनिटशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहेतर बना रह ेहैं। मौजदूा FSSM 
सेवाओ ंके विस्तृत अध्ययन के ज़रिये उन सभी शहरी और शहर के आसपास के क्षेत्रों  की पहचान की जा रही ह ैजो अभी भी मौजदूा 
या प्रस्तावित सीवरेज नेटवर्क  के बाहर हैं। ज़्यादातर STPs ट्रीटमेंट की अतिरिक्त क्षमता दिखी तो ये तय किया गया कि मौजदूा 
ट्रीटमेंट साइटस् का इस्तेमाल एक अतंरिम समाधान के तौर पर FSS और सीवेज के को-ट्रीटमेंट के लिए किया जाए। को-ट्रीटमेंट के 
फायदे दिखाने के लिए एक टेक्निकल फीज़िबिलिटी स्टडी की गई और फिर 40KLD की एक को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू की गई और 
रायपुर, देहरादून में एक 18 MLD का STP बनाने की बात कही गई। इस प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर से 15 साल तक 24000 HHs 
को फायदा मिलेगा।

इसी तरह के सहयोग से एक 130 KLD की को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी, 68 MLD की क्षमता वाले करगी STP, देहरादून में बनाई जा 
रही ह।ै करगी चौक STP के को-ट्रीटमेंट में STP में मौजदू अतिरिक्त जगह और मेकेनिकल उपकरणो ंका इस्तेमाल किया जाएगा; 
नीचे दी गई तस्वीर में को-ट्रीटमेंट के तरीके का प्रोसेस फ्लो दिखाया गया ह।ै इसके अलावा मौजदूा STP की ट्रीटमेंट क्षमता को भी 
ध्यान में रखा गया है ताकि यहा ँज्यादा से ज्यादा मल कचरे और सीवेज का ट्रीटमेंट किया जा सके।

को-ट्रीटमेंट तरीके का प्रोसेस फ्लो डायग्राम

इस अध्ययन से पूरी जानकारी मिलने के बाद राज्य में सेप्टेज और सीवेज के को-ट्रीटमेंट के तकनीकी पहलू भी सामने आए। राज्य 
सरकार, इस जानकारी की बदौलत अब अपने अतिरिक्त क्षमता वाले मौजदूा STPs में FSS के लिए को-ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने 
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का फैसला किया है। साथ ही उसका इस्तेमाल भविष्य के सीवरेज प्लान्स में भी किया जा सकता है। भारत के राज्य, उत्तराखंड में 
शहर के स्तर पर को-ट्रीटमेंट तरीके से FSSM पर जोर दिया जा रहा है। को-ट्रीटमेंट और FSSM की, अधिकारियों  द्वारा प्रचारित 
की गई सरकार की कई सूचनाओ ंऔर परामर्श में भी नज़र आई है।

VI.  प्रभाव

मौजदूा और संभावित STPs में को-ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने से अब करीब 60% शहरी आबादी (चेन्नई को छोड़कर) को FSSM 
सेवाएं मिलने लगी हैं और खुले में, पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने वाले मल कचरे को फें कने में भी बहुत कमी आई ह।ै 2021 के अतं 
तक, मौजोदा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का अधिकतम इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और वो को-ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की तरह भी काम करेंगी।

VII.  प्रतिफल और सबक

को-ट्रीटमेंट मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये ह ैकि इसमें न सिर्फ  खर्च कम आता ह ैबल्कि इस प्रक्रिया को शुरू करने में समय भी कम 
लगता ह ैऔर इसके ज़रिये मौजदूा STPs की इस्तेमाल नही ंहो पा रही क्षमता का भी इस्तेमाल होता ह ैऔर ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ 
जाती ह।ै हालाकंि, को-ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में आने वाले मल कचरे की गुणवत्ता से जुड़ी कई चुनौतियो ंका भी अंदाजा लगाया गया ह ै
लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत ज़रूरी ह ैऔर संचालन के दौरान मिलने वाली जानकारियो ंके मुताबिक़ बदलाव भी करने होगंे। निरंतर 
निगरानी और सीखने पर ही प्लांट का प्रदर्शन और उसकी गुणवत्ता भी मानको ंके मुताबिक़ बनी रहगेी।

VIII.  नक़ल की संभावना

STP का इस्तेमाल आज ज़्यादातर शहरो ंऔर राज्यों  में आम रूप से उपलब्ध ट्रीटमेंट फैसिलिटी के तौर पर किया जाता ह ै लेकिन 
को-ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए बहुत कम निवेश और संसाधनो ंकी ज़रुरत पड़ती ह।ै इससे खुले में फें के जाने वाले 
अनट्रीटड मल कचरे और सेप्टेज में भी बहुत कमी आएगी।

अध्ययन के मखु्य साझीदार: इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सेटल्मेंटस्, सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन (CWAS), CRDF, CEPT 
यनूिवर्सिटी, NIUA
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एग्ज़िबिट 4

पूरे महाराष्ट्र , उड़ीसा और तमिलनाडु में FSTPS का SWM  
प्लांट्स के साथ सह-स्थापन

पृष्ठभूमि

	� हालाकंि प्रदूषण नियंत्रण के कठोर मानक लागू हैं फिर भी, कई शहरो ंमें जहा ँFSSM पर ज्यादा ध्यान नही ंदिया जाता, 
सेप्टिक टैंक्स और गड्ढों  से जमा किये गए मल कचरे को खुली नालियो ंमें फें क दिया जाता ह ैजिससे पर्यावरण और इंसान 
की सेहत को बहुत खतरा होता ह।ै

	� म्युनिसिपल ठोस कचरे के डिस्पोज़ल की तलुना में इस बात की जानकारी या समझ बहुत कम ह ैकि सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांटस् 
बनाना भी बहुत ज़रूरी ह ैऔर सेप्टेज ट्रीटमेंट और मल कचरे का सुरक्षित व्यवस्थापन भी उतना ही आवश्यक ह।ै इसी की 
वजह से भारत को ODF+ और ODF++ का दर्जा हासिल करने में परेशानी हो रही ह।ै

	� सुरक्षित औए स्थाई स्वच्छता के लिए निर्धारित डिस्पोज़ल साइटस् पर मल कचरे का निपटारा करना बहुत ज़रूरी ह ैऔर 
साथ में ही उसका सुरक्षित ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद मिले उत्पादो ंका इस्तेमाल भी खाद और कम्पोस्ट जसेै 
उपयोगी संसाधनो ंके रूप में किया जा सकता ह।ै

	� हालाकंि इस तरह की ट्रीटमेंट साइटस् के निर्माण और उनके संचालन के लिए ज़मीन की व्यवस्था पहले से करनी ज़रूरी 
होती ह।ै आम लोगो ंमें जागरूकता की कमी और शहरो ंमें उचित ज़मीन की कमी की वजह से वहा ंFSTPs का निर्माण 
काफी लम्बे समय तक चलने वाला कार्य बन जाता ह।ै

हस्तक्षेप

	� पूरे राज्य के ULBs ने ज़मीन की कमी की भरपाई के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटस् की, जहा ँ भी उपलब्ध हो वहा,ँ 
अप्रयकु्त क्षमता का इस्तेमाल शुरू किया या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) साइटस् में या उसके आसपास FSTPs 
बनाने की शुरुआत की।

	� SWM साइटस् को ज्यादा अहमियत दी गई क्योंकि  SWM से मिलने वाला जवैिक ठोस कचरा बड़ी आसानी से मल 
कचरे के साथ को-ट्रीट और को-कम्पोस्ट किया जा सकता ह।ै जिन राज्यों  में इस विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा ह ै
वो ये हैं:

	� पेरियानाइकेनपलायम (PNP) टाउन पंचायत, कोयंबटूर के रिसोर्स रिकवरी पार्क  में बने FSTP की कुल क्षमता 25 KLD 
ह ैऔर इसे सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अदंर ही बनाया गया ह ैजहा ंको-कम्पोस्टिंग भी की जा सकती है।

	� इसी तरह से महाराष्ट्र में नवम्बर 2019 में स्वीकृत 311 FSTPs में से 120 बन चुके हैं और 100 पर काम चल रहा ह ै
और ये सब सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटस् में ही साझा रूप से बनाए गए हैं।

	� ढेंकानाल, उड़ीसा के FSTP में को-कम्पोस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ह ैऔर इस ट्रीटमेंट सिस्टम के अदंर 
एक को-कम्पोस्टिंग यनूिट भी ह ैजहा ंSTP के सूखे मल कचरे को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ मिलाकर कम्पोस्ट 
बनाया जाता ह।ै
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प्रभाव

		 सह-स्थापन की वजह से ULBs को FSTPs के लिए अलग से ज़मीन नही ंढंूढनी पड़ती न ही उसके निर्माण की लम्बी और 
समय खपाने वाली प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता ह।ै

		 इससे, मौजदूा बनुियादी ढाचेँ, जसेै कि सड़क और इमारतो ंके इस्तेमाल के फायदे मिलत ेहैं और उसके साथ-साथ पूरे सॉलिड 
वेस्ट एंड सेप्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में मजदूरी, पानी और बिजली का खर्च भी कम हो जाता ह।ै

		 FSTPs की SWM प्लांट साइटस् में सह-स्थापना की वजह से, को-कम्पोस्टिंग के लिए ठोस कचरे की निकटता और 
उसका परिवहन आसान हो जाता है। को-कम्पोस्टिंग की प्रक्रिया के बाद ज्यादा पौष्टिक उत्पाद निकलत ेहैं जिन्हें खेती के 
लिए खाद के तौर पर बचेा जा सकता ह ैऔर उससे ULB को कमाई भी हो सकती ह।ै

		 FSTPs के SWM साइटस् में सह-स्थापना से इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझाया/बताया जा सकता ह ै कि 
FSSM भी SWM जितना ही ज़रूरी है और दोनो ंसाथ मिलकर बहेतर और लम्बे समय तक स्वच्छता दे सकते हैं।
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कुछ चुने हुए शहरों में मौजूदा FSTP टेक्नोलॉजीज़ और उनकी क्षमता

फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटस् (FSTPs) का लैंडस्के प मुख्य रूप से क्षमता, इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़क, 
दीवारें वगैरह) पर निर्भर करता है। नीचे दी गई सारणी 8 से आपको दस अलग-अलग राज्यों  में बने FSTPs का एक अदंाजा मिल 
जाएगा। उनमें बहेद ठण्ड और पर्यटन वाला, जम्मू कश्मीर का लेह शामिल ह ैतो बहेद गर्म, राजस्थान का एक छोटा सा शहर लालसोट 
भी। इन्हें अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा ह।ै मुख्य रूप से तीन तकनीकी तरीको ंका इस्तेमाल किया जा रहा ह:ै 
i) निष्क्रिय, कम ऊर्जा/कम कौशल इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजीज़, ii) मेकेनिकल सिस्टम्स, जिनके लिए ख़ास न्यूनतम पैमाने की 
ज़रुरत पड़ती ह ैपर, ज़मीन पर कम निशान बनत ेहैं, iii) थर्मल टेक्नोलॉजीज़, ये मल कचरे के एक भाग को जला देती हैं और बाकी 
का ट्रीटमेंट करती हैं। लागत पूँजी से भी ये बात साफ़ हो जाती ह ैकि FSTPs पर ज्यादा खर्च नही ंआता है मगर एक-दूसरे से इनकी 
तलुना नही ंकी जा सकती क्योंकि  हरेक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता ह ैऔर ट्रीटमेंट का स्तर भी। इनसे ये भी पता लगता ह ै कि 
एक FSTPs का संचालन खर्च भी किसी ULB के लिए ज्यादा नही ंहोता जिसकी वजह से FSSM इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल काफी 
लम्बे समय तक की जा सकती ह।ै

सारणी 8: 10 राज्यों  में अलग-अलग क्षमता वाले मौजदूा FSTPs का ब्यौरा
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हुआ संसाधन++

1 सिरसिला तलंेगाना 2019 18 पैसिव 0.62 1.60 0.58 कोई नही ं
2 लेह, जम्मू और कश्मीर 2017 12 पैसिव 0.18 0.52 1.00 पोषक तत्व और पानी
3 देवनहल्ली कर्नाटक 2015 6 पैसिव 0.16 0.90 1.10 पोषक तत्व और पानी
4 ब्रह्मापुरम केरल 2015 100 मेकेनिकल 0.25 4.00 1.48 ऊर्जा, पानी और पोषक तत्व
5 नाशिक महाराष्ट्र 2017 20 पैसिव 1.48 8.00 0.75 ऊर्जा और पोषक तत्व
6 सिन्नर महाराष्ट्र 2019 70 मेकेनिकल 0.38 2.05 1.53 कोई नही ं
7 वाई महाराष्ट्र 2018 20 थर्मल 0.50 1.75 2.00 ऊर्जा
8 भुबनेश्वर उड़ीसा 2019 75 पैसिव 2.50 2.85 1.01 पोषक तत्व और ऊर्जा
9 ब्रह्मपुर उड़ीसा 2019 40 पैसिव 1.50 2.48 0.78 पोषक तत्व और पानी

10 ढेंकानाल उड़ीसा 2018 27 पैसिव 1.50 2.96 0.80 कोई नही ं
11 पुरी* उड़ीसा 2017 50 पैसिव 0.25 1.74 1.09 कोई नही ं
12 नरसापुर आन्ध्र प्रदेश 2018 15 थर्मल 0.29 1.50 2.50 ऊर्जा और पानी
13 वारंगल तलंेगाना 2017 15 थर्म 1.00 1.50 1.50 ऊर्जा और पानी
14 उन्नाव उत्तर प्रदेश 2019 24 पैसिव 1.60 3.50 1.79 कोई नही ं
15 लालसोट राजस्थान 2019 20 पैसिव 1.85 3.75 0.33 कोई नही ं
16 फुलेरा और साबंर** राजस्थान 2019 20 राजस्थान 1.30 2.82 0.72 कोई नही ं

17
पेरियननायकन 

पलायम**
तमिलनाडु 2019 25 मेकेनिकल 0.50 2.50 1.5 पोषक तत्व और पानी

18 कोविलपट्टी तमिलनाडु 2020 40 पैसिव 1.80 3.94 1.5 पोषक तत्व और पानी
19 तिरुमंगलम तमिलनाडु 2020 40 Passive 1.80 4.30 1.5 पोषक तत्व और पानी

स्रोत: राव, कृष्णा C.; वेलिन्दंदला, S.; स्कॉट, C। L.; द्रेकशेलl, पे। 2020। बिजनेस मॉडल्स फॉर फीकल स्लज मैनेजमेंट इन इंडिया और इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सेटल्मेंटस् 
(IIHS) बेंगलुरु से अतिरिक्त सुझाव

नोटस्:

+ 	 इनमे मल कचरे और जैविक कचरे दोनो ंका ट्रीटमेंट होता है

* 	 मौजदूा STP में मल कचरे का को-ट्रीटमेंट

** 	 कई शहरो ंकी ज़रूरतें पूरी करने वाला FSTP

++ 	 ये मौजदूा राज्य ह,ै भविष्य में ज़्यादातर FSTPs पोषक तत्वों  और पानी का दबुारा इस्तेमाल करने लगेंगे
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पृष्ठभूमि

	� महाराष्ट्र के दो शहर, वाई और सिन्नर अपने किस्म की अनूठी, सेप्टिक टैंक्स की सफाई की सेवाएं दे रह ेयही।ं यहा ँ70KLD 
क्षमता का एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) भी लगाया गया है। इन सभी सुविधाओ ंको सेण्टर फॉर वाटर एंड 
सेनिटशन (CWAS), CRDF और CEPT यनूिवर्सिटी के तकनीकी सहयोग से लागू किया गया ह।ै भुबनेश्वर, उड़ीसा 
में, उड़ीसा वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड (OWSSB) ने 75 KLD का FSTP बनवाया ह।ै

	� वाई में, FSTP का निर्माण एक निजी कम्पनी ने किया और उसका संचालन भी वही कर रही ह,ै उसके लिए BMGF से 
आर्थिक सहायता मिली थी। सिन्नर FSTP को काउंसिल के अपने कोष से बनवाया गया और उसका संचालन, डिज़ाइन, 
बिल्ड, ऑपरेट (DBO) अनुबंध के आधार पर एक निजी संस्था कर रही है। भुबनेश्वर FSTP का संचालन WATCO 
(वाटर कारपोरेशन ऑफ़ उड़ीसा) कर रहा ह ैजो उड़ीसा सरकार की ही एक इकाई ह।ै

	� वाई और सिन्नर FSTPs मेकेनाइज़्ड ट्रीटमेंट प्लांटस् हैं, वाई का FSTP थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस (पायरोलिसिस) पर काम 
करता ह।ै और सिन्नर FSTP, UASB टेक्नोलॉजी पर आधारित ह।ै भुबनेश्वर का FSTP प्रकृति पर आधारित सिस्टम है 
जिसमें मशीनो ंका इस्तेमाल बहुत कम किया गया ह।ै

हस्तक्षेप

	� दबुारा इस्तेमाल होने लायक ऊर्जा पैदा करके FSTP में अपनी बिजली की ज़रूरतो ंको पूरा करने के लक्ष्य से तीनो ंशहरो ं
ने अपने FSTPs में सोलर पॉवर प्लांटस् लगाए हैं।

	� वाई FSTP में दिन के दस घंटे के लिए करीब 15Kw बिजली की ज़रुरत पड़ती ह ै जबकि सिन्नर को 7.5 Kw और 
भुबनेश्वर को 10Kw की। इसके आधार पर वाई, सिन्नर और भुबनेश्वर के ऑन-ग्रिड सोलर पॉवर प्लांट की क्षमता, 30 
Kw ,10Kw और 10Kw राखी गई ह।ै

	� वाई में सोलर इनस्टॉलेशन, मल कचरा सुखाने वाली जगह पर किया गया ह।ै जबकि सिन्नर और भुबनेश्वर में उन्हें FSTP 
के संसाधन कें द्र के ऊपर लगाया गया ह।ै

	� तीनो ंFSTPs ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम्स काम कर रह ेहैं।

	 	 	
वाई FSTP का सोलर पॉवर प्लांट 	 सिन्नर FSTP का सोलर पॉवर प्लांट 	 भुबनेश्वर FSTP का सोलर पॉवर प्लांट

प्रभाव
		 चंूकि ये FSTPs मेकेनिकल हैं इसलिए यहा ँलगे सोलर प्लांट से म्युनिसिपल कौसंिल्स का बिजली का खर्च बच जाता ह।ै

		 FSTP में बिजली की ज़रूरतें पूरी होने के बाद अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल SWM साइट पर किया जाता ह।ै

		 सोलर प्लांटस् से कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता ह।ै

एग्ज़िबिट 5

वाई, सिन्नर, भुबनेश्वर FSTPS में सोलर पॉवर प्लांट्स
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17.	उड़ीसा के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स के संचालन और प्रबंधन में महिलाओ ंऔर किन्नरो ं
को शामिल करना

मूल विचार

लोगो ंको स्थाई जीविका उपलब्ध कराने की कोशिश और स्वच्छता के अभियान को कामयाब बनाने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार 
ने सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांटस् के संचालन और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी, अगंुल, बालासोर, बहरामपुर, कटक, ढेंकानाल और राउरकेला 
शहरो ं में महिलाओ ं और संबलपुर में किन्नरो ं के SHG को दे दी ह।ै यहा ँ सभी चरणो ं में एक चरणबद्ध और सहभागी तरीका 
अपनाया गया है और शुरुआत की गई SHGs के चुनाव से, फिर उनके ट्रेनिगं मोड्यूल्स बनाए गए, उनकी क्षमता बढ़ाई गई और 
फिर एक अनुबंध करके उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर सौपं दिया गया। शुरूआती पहल ही राज्य सरकार के लिए खर्च के लिहाज़ से लाभप्रद 
साबित हुआ क्योंकि इन प्लांट के संचालन और प्रबंधन के लिए बिलकुल अलग रणनीति अपनाई गई थी। इसकी कामयाबी के बाद 
राज्य सरकार ने इसे राज्य भर में सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांटस् बनने के बाद सभी ULBs में शुरू करने का फैसला किया।

I.  सन्दर्भ

गरीबी दूर करने के लिए उद्यम को हमेशा से एक कारगर उपाय माना जाता रहा 
ह ैऔर इससे न सिर्फ  आर्थिक रूप से मजबतूी मिलती ह ैबल्कि लिगं विभाजन भी 
कम हो जाता ह।ै हालाकंि सामाजिक मान्यताओ ंऔर लिगं आधारित बाधाओ ं
ने समाज में हाशिये पर रह रही महिलाओ ंऔर किन्नरो ंको एक उद्यमी के रूप में 
अपनी पहचान बनाने से हमेशा रोका ह।ै मगर अब, माइक्रो-इंटरप्रेन्योर्शिप इन 
कम शिक्षित और कुशल महिलाओ ंको भी आर्थिक गतिविधियो ंमें शामिल होने 
के अवसर देता ह ैबशर्ते उसे लम्बे समय तक तकनीकी, आर्थिक और आगे बढ़ने 
के लिए सहयोग मिलता रहे। इस तथ्य से अवगत, उड़ीसा सरकार ने समाज के 
ऐसे ही पिछड़े वर्ग को राज्य के स्वच्छता क्रिया कलापो ंसे जोड़ने के लिए सेल्फ हले्प ग्रुप्स (SHGs) जसेै सार्वजनिक संगठनो ंके साथ 
भागीदारी भी की। उसी के मुताबिक़ उन SHGs को कई स्वच्छता कार्यों से जोड़ा गया जिनमें CT/PT के निर्माण से लेकर, उसका 
संचालन और प्रबंधन, कम्पोस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर सेप्टिक टैंक्स/ सेसपूल ऑपरेशंस की मेकेनाइज़्ड डीस्लजिगं शामिल 
थी और हाल में, राज्य के चार शहरो ंमें सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांटस् का प्रबंधन भी इनके साथ जोड़ दिया गया ह।ै

II.  हस्तक्षेप

अगंुल, बालासोर, बहरामपुर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला और संबलपुर में जानबझूकर, सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांटस् (SeTPs) के संचालन 
और प्रबंधन के लिए महिलाओ ंऔर किन्नरो ं के SHGs को शामिल करके ये प्रयास किया गया ह ै कि उड़ीसा में तरल कचरा प्रबंधन 
के मामले में भी SHG का इस्तेमाल हो और ये लिगं विभाजन ख़त्म करने और उन्हें भी बराबरी का दर्जा दिलवाने की दिशा में एक 
अहम ्कदम ह।ै इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से की गई ह ैऔर सबसे पहले उन ग्रुप्स की पहचान की गई जो स्वच्छता गतिविधियो ं
में दिलचस्पी रखत ेहैं और उनमें निवेश किया ह,ै फिर क्षमता विकास के ज़रिये उन्हें सही दिशा दिखाई गई और इसके लिए उन्हें ट्रेनिगं 
दी गई और कई जगहो ं पर ले जाकर काम करने के तरीके दिखाए गए, इसके अलावा प्लांट के कार्य से जुड़े सभी हिस्सेदारो ं उन्हें 
मिलवाया गया और फिर उनका चुनाव किया गया जो आखिरी मूल्यांकन में पास हुए। प्लांट के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी उन्हें देने की 
एक वजह से भी थी कि सेप्टेज प्रबंधन के वैकल्पिक तरीको ंका इस्तेमाल करके खर्च कम किया जाए। हालाकंि इन प्लांटस् के संचालन 
और प्रबंधन के लिए बाहरी सहायता की भी ज़रुरत थी इसलिए लो-टेक्नोलॉजी/नो टेक्नोलॉजी को राज्य सरकार ने अपनाया और ये एक 
प्राकृतिक जवैिक प्रक्रिया से काम करती ह ैइसलिए इन प्लांटस् के दैनिक देखभाल का काम उन लोगो ंको भी दिया जा सकता था बहुत 
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कुशल नही ंथ ेक्योंकि  इस तरह के प्लांटस् के प्रबंधन के लिए बाहरी संचालको ंकी कमी थी। उम्मीद ह ैकि 2021 तक, राज्य में 100 
से ज्यादा SeTPs काम करने लगेंगे और वहा ंउड़ीसा के शहरो ंसे निकलने वाले सेप्टेज का ट्रीटमेंट होगा और SHGs को शामिल करने 
से सरकार को फायदा होगा क्योंकि  काम ज्यादा बहेतर हो सकेगा। इससे सेनिटशन के क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व बहेतर होगा और 
लोगो ंको स्थाई जीविका के साधन मिलेंगे।

III.  लागू करने का तरीका

ट्रीटमेंट प्लांटस् के संचालन और प्रबंधन का काम SHGs के सुपुर्द करने 
की प्रक्रिया की शुरुआत हुई अलग-अलग हिस्सेदारो ं के पहचान करने और 
उनकी भूमिका की जानकारी लेकर। राज्य स्तर पर OWSSB और PHEO 
से तकनीकी सहायता मिल रही थी और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(SUDA) से और उसे सहयोग मिला क्षमता विकास से और SHG नेटवर्क  
को NULM कार्यक्रम से जोड़कर। OWSSB, और PHEO के स्थानीय 
प्रतिनिधि और NULM कार्यक्रम के सिटी लेवल यनूिट (CMMU) ने भी 
ULBs का सहयोग किया। इसके बाद सही SHG का चुनाव करने के लिए 
कदम उठाए गए और शुरुआत कि गई चुनाव के लिए एक मानदंड बनाकर 
और फिर दिलचस्पी ले रह ेSHGs को बलुाया गया और उन्हें इस प्रक्रिया के 
बारे में बताया गया, फिर आखिरी मूल्यांकन के लिए सक्षम SHGs का चुनाव 
किया गया और फिर पूरी प्रक्रिया में उनका प्रदर्शन देखकर SHGs का चुनाव 
किया गया।

चुनाव के बाद लेकिन SHGs/फेडेरेशंस के क्षमता विकास के पहले, एक 
विस्तृत स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाया गया जिसका मकसद था चुने गए SHGs को FSTP के संचालन और प्रबंधन से 
जुड़े नियमित, विशेष और अहम ्काम करवाए जाएं। जब SOP तयैार हो गया तब क्षमता विकास का कार्य शुरू किया गया और उन्हें 
क्लासरूम में और ऑनससाइट ट्रेनिगं दी गई। उनमें सभी मुख्य मोडयलु्स को शामिल किया गया जिसमें नियमित प्रबंधन के अलावा 
समय-समय पर किया जाने वाला प्रबंधन, SeTP में सुरक्षा मानको ंका इस्तेमाल जसेै कई और कार्य भी शामिल थ।े चुने गए SHG 
सदस्यों  को ट्रेनिगं के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए भत्ता भी दिया गया।

      

इसके बाद, ग्रुप/फेडरेशन और सम्बद्ध ULB के साथ सेवा अनुबंध पर दस्तखत किये गए। अनुबंध बनाने के पहले SHGs की पि का 
भी ध्यान रखा गया। SHG के काम करने के तरीको ंको देखकर उन्हें इतना लचीला बनाया गया कि वो अलग-अलग हिस्सेदारो ं के 
साथ काम कर सकें । कागज़ात उड़िया में भी बनाए गए और SHGs को उनकी प्रतिलिपि दी गई ताकि वो अपने कानूनी सलाहकारो ंसे 
विचार-विमर्श करके उनकी राय ले सकें । SHG के सदस्यों ने जो आपत्तिया ंजताएँ उनका समाधान किया गया उसके बाद ही अनुबंध 
पर हस्ताक्षर किये गए। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करके चुने गए SHG/फेडरेशन को FSTP सौपं दिया 

Standard operating 
procedure for O&M 
of SeTP/FSTPs
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कुशल नही ं थ ेक्योंकि  इस तरह के प्लांटस् के प्रबंधन के लिए बाहरी संचालको ं की कमी थी। उम्मीद है कि 2021 तक, राज्य में 100 
से ज्यादा SeTPs काम करने लगेंगे और वहां उड़ीसा के शहरो ं से निकलने वाले सेप्टेज का ट्रीटमेंट होगा और SHGs को शामिल करने 
से सरकार को फायदा होगा क्योंकि  काम ज्यादा बहेतर हो सकेगा। इससे सेनिटशन के क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व बहेतर होगा और 
लोगो ं को स्थाई जीविका के साधन मिलेंगे।

III. लागू करने का तरीका

ट्रीटमेंट प्लांटस् के संचालन और प्रबंधन का काम SHGs के सुपुर्द करने 
की प्रक्रिया की शुरुआत हुई अलग-अलग हिस्सेदारो ं के पहचान करने और 
उनकी भूमिका की जानकारी लेकर। राज्य स्तर पर OWSSB और PHEO 
से तकनीकी सहायता मिल रही थी और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(SUDA) से और उसे सहयोग मिला क्षमता विकास से और SHG नेटवर्क
को NULM कार्यक्रम से जोड़कर। OWSSB, और PHEO के स्थानीय 
प्रतिनिधि और NULM कार्यक्रम के सिटी लेवल यनूिट (CMMU) ने भी 
ULBs का सहयोग किया। इसके बाद सही SHG का चुनाव करने के लिए 
कदम उठाए गए और शुरुआत कि गई चुनाव के लिए एक मानदंड बनाकर 
और फिर दिलचस्पी ले रहे SHGs को बलुाया गया और उन्हें इस प्रक्रिया के
बारे में बताया गया, फिर आखिरी मूल्यांकन के लिए सक्षम SHGs का चुनाव
किया गया और फिर पूरी प्रक्रिया में उनका प्रदर्शन देखकर SHGs का चुनाव
किया गया।

चुनाव के बाद लेकिन SHGs/फेडेरेशंस के क्षमता विकास के पहले, एक 
विस्तृत स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाया गया जिसका मकसद था चुने गए SHGs को FSTP के संचालन और प्रबंधन से 
जुड़े नियमित, विशेष और अहम ्काम करवाए जाएं। जब SOP तयैार हो गया तब क्षमता विकास का कार्य शुरू किया गया और उन्हें
क्लासरूम में और ऑनससाइट ट्रेनिगं दी गई। उनमें सभी मुख्य मोडयलु्स को शामिल किया गया जिसमें नियमित प्रबंधन के अलावा 
समय-समय पर किया जाने वाला प्रबंधन, SeTP में सुरक्षा मानको ं का इस्तेमाल जसेै कई और कार्य भी शामिल थ।े चुने गए SHG 
सदस्यों  को ट्रेनिगं के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए भत्ता भी दिया गया।

इसके बाद, ग्रुप/फेडरेशन और सम्बद्ध ULB के साथ सेवा अनुबंध पर दस्तखत किये गए। अनुबंध बनाने के पहले SHGs की पि का 
भी ध्यान रखा गया। SHG के काम करने के तरीको ंको देखकर उन्हें इतना लचीला बनाया गया कि वो अलग-अलग हिस्सेदारो ं के
साथ काम कर सकें । कागज़ात उड़िया में भी बनाए गए और SHGs को उनकी प्रतिलिपि दी गई ताकि वो अपने कानूनी सलाहकारो ंसे 
विचार-विमर्श करके उनकी राय ले सकें । SHG के सदस्यों ने जो आपत्तिया ंजताएँ उनका समाधान किया गया उसके बाद ही अनुबंध 
पर हस्ताक्षर किये गए। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करके चुने गए SHG/फेडरेशन को FSTP सौपं दिया 
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गया। सुपुर्दगी के बाद इस प्रक्रिया में एक और अभ्यास जोड़ा गया। एक प्रदर्शन पर निगरानी रखने वाला मानदंड तय किया गया जो 
SHGs के प्रबंधन की निगरानी करता था और शुरुआत में आने वाली समस्याओ ंका समाधान भी।

IV. उपलब्धियां

सेवा प्रबंधक बनने के बाद SHGs को निजी संचालको ंके मुकाबले एक बड़ा फायदा मिला, वो स्थानीय लोगो ंको ज्यादा अच्छी तरह 
से संगठित कर सकत ेथ ेऔर उसी समाज का होने की वजह से उनकी भागेदारी भी और ज्यादा बढ़ा सकत ेथ।े

SHGs में समाज के असुरक्षित वर्ग के सदस्य ज्यादा थ ेजसेै कि महिलाएं और किन्नर और उन्हें सुरक्षित और स्वच्छा सेनिटशन सेवाएं 
नही ंमिल पाती थी ंइसलिए उन्हें शामिल करने से सेनिटशन में उनकी भी भागीदारी बढ़ी।

राज्य के नज़रिए से देखें तो इस प्रक्रिया के इस्तेमाल से नए विकल्प ढँूढने के अवसर मिले और सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए स्थाई मॉडल्स 
भी मिले और अब उनका इस्तेमाल सेनिटशन की दूसरी प्रक्रियाओ ंमें भी किया जा सकता ह।ै

इसके ज़रिये राज्य सरकार को सेप्टेज ट्रीटमेंट के कार्य की प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिला और ये भी पता लगा कि सेनिटशन 
की श्रृंखला में राज्य के दूसरे खिलाड़ियो ंकी क्या भूमिका और जिम्मेदारिया ंहैं जसेै कि ULBs से लेकर पैरास्टेटल्स और सरकार के 
विभागो ंतक और फिर उसके आधार पर उनके आपसी तालमेल को बहेतर बनाया गया।

V.  प्रभाव

इस प्रक्रिया से शहर की गरीब महिलाओ ंऔर किन्नर जसेै असुरक्षित समाज को जीविका कमाने/ रोज़गार पाने के स्थाई साधन मिले 
क्योंकि  महिलाओ ंऔर किन्नरो ंको कभी आर्थिक और सामजिक भागेदारी नही ंमिली थी। CBOs/SHGs के शामिल होने से समाज 
का स्वामित्व, गर्व और सम्मान बढ़ा और बदले में इन्हें लम्बे समय के लिए, कम खर्च वाली ज़रूरी सेवाएं देनी थी।ं और फिर उनके 
शामिल होने से सेनिटशन का काम भी मुख्यधारा में आया और ये मान्यता टूटी कि सिर्फ  मर्द ही उन ट्रीटमेंट प्लांटस् में शारीरिक और 
मेकेनिकल काम कर सकते हैं।

VI. प्रतिफल और सबक

अगर लम्बे समय में होने वाले प्रभाव के नज़रिए से देखें तो एक बात तो स्पष्ट है कि समय पर, सही तरीके से नतीज ेदेने के लिए क्षमता 
विकास बहुत ज़रूरी ह।ै इसके अलावा ये बात भी स्पष्ट हो गई ह ै कि लिगं भेद को दूर करना आवश्यक ह ैऔर उसके लिए जो लोग 
SHG के सदस्यों  के संपर्क  में हैं उन्हें जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिगं दी जाए और उसके साथ-साथ लिगं आधारित PPEs बनवाए जाएं ताकि 
वो SHG की भावनाओ ंका भी ध्यान रखें। इसके अलावा ये सबक भी मिला ह ैकि सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांटस् में काम करने वाले SHG 
सदस्यों  को वक़्त का पाबन्द होना पड़ेगा और ULBs को ऐसे तरीके ढँूढने होगंे कि SHGs को सही वक़्त पर भुगतान हो जाए।

इसके अलावा किये गए काम के लिए सही समय पर भुगतान करना भी ज़रूरी ह ैक्योंकि  ये CBOs कम आर्थिक क्षमता वाले हैं और 
सही समय पर भुगतान होने पर ही इन्हें काम की पूँजी मिल सकेगी।

VII. नक़ल की संभावनाएं

SeTPs के संचालन और प्रबंधन के लिए SHGs/फेडरेशन को शामिल करने की पहल से राज्य के हाउसिगं एंड अर्बन डेवलपमेंट 
डिपार्टमेंट को राज्य की सभी सेप्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में इसका इस्तेमाल करने का हौसला मिला। इस अनूठे मॉडल ने दूसरे राज्यों  
को भी इस तरह की पहल करने के लिए प्रेरित किया ह।ै ऐसी ही एक गतिविधि ह ै सिन्नर, महाराष्ट्र में SHGs को शामिल करना जो 
सिन्नर में STP के पास के रिसोर्स सेण्टर की लैंडस्केपि गं कर रहा ह।ै
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सिन्नर में SHGs द्वारा रिसोर्स सेंटर्स की लैंडस्केपिग का प्रबंधन

सिन्नर FSTP में निर्धारित समय पर डीस्लजिगं की जाती ह ै जिसकी वजह से यहा ँबहुत बड़ी मात्रा में पानी निकलता ह।ै उसका 
प्रबंधन बहुत ही मुश्किल काम था। तब शहर प्रशासन ने उसे दबुारा इस्तेमाल की योजना बनाई और FSTP के आसपास की 
करीब 8000 वर्ग मीटर की ज़मीन पर बाग़ लगाने का फैसला किया ताकि वहा ंएक शहरी जंगल तयैार हो जाए। इसके बाद उस 
जगह पर एक रिसोर्स सेण्टर बनाया गया जहा ंसरकार ट्रेनिगं सेशंस और सरकारी हिस्सेदारो ंके लिए ऐसे दूसरे सरकारी कार्यक्रम 
करती ह।ै इसके बाद सरकार ने एक टेंडर निकाला जो सिर्फ  SHG के किये था और तलाश थी एक ऐसी एजेंसी की जो उस जगह 
का प्रबंधन कर सके और वो यहा ँ से निकलने वाले पानी का दबुारा इस्तेमाल करे और कम्पोस्टिंग भी करे। आखिर में एक 10 
सदस्यों  वाले SHG को हाल में ही इस काम के लिए चुना गया और ये राज्य सरकार द्वारा चुना गया पहला ऐसा SHG ह ैजो 
किसी FSTP का काम करेगा। माना जा रहा है कि इसे देखकर, महाराष्ट्र के दूसरे ULBs भी इस मॉडल को अपनाएंगे और फिर 
एक दिन ये SHGs ही प्लांटस् के संचालन और प्रबंधन का पूरा काम करेंगे।

अध्ययन में मखु्य साझीदार: एर्न्स्ट एंड यंग LLP

अन्य सहयोगी: सेण्टर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन (CWAS), CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी
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18. मध्य प्रदेश में स्थाई सेनिटेशन के लिए पारितत्र का निर्माण

मूल विचार

2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद से ही भारत के राज्य, मध्य प्रदेश ने अपने अर्बन सेनिटशन लैंडस्के प को 
बहेतर बनाने के लिए कई बड़े अहम ्कदम उठाए हैं। यहा ँकी 49 बड़ी अर्बन लोकल बॉडीज तो सीवरेज नटेवर्क्स से जुड़ी हैं और 
और ज़्यादातर मल कचरे और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स पर निर्भर हैं। इन छोटे ULBs 
(न्यूनतम आबादी 20,000) के FSSM की ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहा ँडायरेक्टरेट ऑफ़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट 
ने एक कम लागत वाला मिनी FSTP मॉडल शुरू किया है जिसकी शुरुआत बड़ी कामयाबी के साथ शाहगंज में की जा चुकी है 
और उसकी नक़ल दूसरे शहरो ंमें भी की जा रही ह।ै

राज्य सरकार सभी को स्थाई स्वच्छता देने को प्रतिबद्ध है इसलिए मध्य प्रदेश को 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) में तीसरे सबसे 
साफ़-सुथरे राज्य का दर्जा मिला और 2019 के सर्वे के 14 शहरो ंके मुकाबले इस बार यहा ँके 108 शहरो ंको ODF++ का 
दर्जा मिला, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि राज्य सरकार ने यहा ँमिनी FSTP की स्थापना की और उसे लागू भी किया।

I.  सन्दर्भ

भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य ह ैजहा ँ378 अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) हैं। यहा,ँ 45% से ज्यादा 
शहरी आबादी 16 म्युनिसिपल कारपोरेशंस और करीब 31% शहरी आबादी, 98 म्युनिसिपल कौसंिल्स में रहती ह।ै

SBM-अर्बन मिशन की शुरुआत के बाद, राज्य में ऑनसाइट सेनिटशन सिस्टम का प्रचलन बहुत बढ़ गया। इसके बाद यहा ँ2011 से 
लेकर अभी तक गड्ढे वाले शौचालयो ंकी संख्या 21.1% तक बढ़ी तो सार्वजनिक शौचालयो ंकी संख्या 6.3%। 378 शहरो ंमें से 49 
शहर (मुख्य रूप से नगर पालिका निगम और नगर पालिका वाले) में सीवरेज प्रोजके्ट्स या तो काम कर रह ेहैं या प्रस्तावित हैं और ये 
सब अभी निर्माण के अलग-अलग चरणो ंमें हैं लेकिन उम्मीद ह ैकि अगले 5 साल में ये सब तयैार हो जाएंगे। हालाकंि ज़्यादातर दूसरी 
ULBs अभी भी, ऑन-साइट सेनिटशन पर निर्भर हैं इसलिए राज्य भर में FSSM के विस्तार पर सबसे ज्यादा ज़ोर दिया जा रहा ह।ै

मगर आज भी, समाज के लोगो ंऔर दूसरे हिस्सेदारो,ं जसेै कि डीस्लजर्स और ULB के कर्मचारियो ंमें जागरूकता की कमी है इसलिए 
मल कचरे का प्रबंधन सही तरीके से नही ंहो पा रहा ह।ै अभी ज़रुरत ह ैक्षमता के अतंर का अदंाजा लगाने का और ULBs के स्तर 
पर उसे पूरा करने का खासकर, सभी हिस्सेदारो ंमें अलग-अलग स्तर पर श्रम, पैसे, कौशल, दक्षता और क्षमता का विकास करना होगा 
तभी FSSM के लिए सही माहौल बन पाएगा।

II. हस्तक्षेप

शहरो ंमें सीवरेज नेटवर्क  के विस्तार की कोशिशें जारी हैं लेकिन अभी राज्य के शहरी केन्द्रों  में जो सीमित सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें, 
फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और स्थाई सेनिटशन सेवा में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता ह।ै इन बातो ंको 
ध्यान में रखत ेहुए राज्य सरकार ने ज़रुरत के आकलन के अध्ययन के बाद हस्तक्षेप के लिए इन क्षेत्रों  का चुनाव किया ह:ै

1. FSSM के लिए नीति और नियंत्रक माहौल को मज़बतू बनाना

2. फीकल स्लज ट्रीटमेंट के लिए टेक्नोलॉजी के अलग-अलग विकल्पों की पहचान करना, खासकर छोटे शहरो ंके लिए

3. फीकल स्लज मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता फैलाने, उसकी अहमियत बताने और उसकी अनदेखी करने पर होने वाले
प्रभावो ंकी जानकारी देने के लिए तरह-तरह के हिस्सेदारो ंका क्षमता विकास किया गया और उन्हें ट्रेनिगं दी गई

4. इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) की मदद से सेवा देने वाले मेकेनिज्म्स में नई-नई खोजें करना
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5.	 सेनिटशन सर्विस डिलीवरी के सन्दर्भ में पर्यावरण की संरक्षा की व्यवस्था करना और राज्य भर में अहम ्नदी किनारो ंपर 
बसे शहरो ंमें FSSM को लागू करने को प्राथमिकता देना।

III.  लागू करने का तरीका

राज्य में मौजदूा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और प्रावधानो ंके आधार पर FSSM की स्थिति को समझने के लिए डायरेक्टरेट 
ऑफ़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट (UADD) ने कुछ चुने हुए ULBs में एक त्वरित सर्वे किया। उन शहरो ंका चुनाव किया 
गया जिनमें अलग अलग ULBs थ,े जसेै कि, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद ्और उन शहरो ंकी भी पहचान की जहा ँ
बहेतर सेनिटशन सिस्टम थ ेऔर जहा ँट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नही ंथी।

उस सर्वे के अध्ययन के आधार पर:

	� डायरेक्टरेट-UADD ने राज्य की FSSM नीति और और दिशानिर्देश बनाए ताकि ULB स्तर पर FSSM लागू किया 
जा सके। ये नीति अभी भी स्वीकृति के लिए प्रस्तावित ह।ै

	� UADD ने सभी ULBs को कुल 8.5 करोड़ रुपये दिए ताकि वो मड पम्प (ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम की सफाई 
के लिए) खरीद सकें ।

	� मौजदूा FSSM इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बतू बनाने और छोटे ULBs तक पहुँचने के उद्देश्य से डायरेक्टरेट ने, राज्य सरकार 
के इंजीनियरिंग सेल और सेनिटशन विशेषज्ञों  की राय से एक मिनी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रस्ताव दिया 
क्योंकि  ये शाहगंज ULB में काफी कामयाब रहा था।

	� क्षमता विकास के पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया गया और इसके लिए, UADD ने अलग-अलग हिस्सेदारो ंके लिए क्षेत्रीय 
वर्क्शोप्स आयोजित किये ताकि उन्हें FSSM श्रृंखला की जानकारी मिल सके।

	� डायरेक्टरेट स्तर पर एक समर्पित FSSM टीम गठित की गई जिसका काम था इन सभी गतिविधियो ंपर नज़र रखना और 
सफलता के साथ उसे लागू करवाना।

IV.  उपलब्धियां

FSSM में नई खोज के तहत UADD द्वारा मिनी FSTP विकसित किये गए। इस संयकु्त विकास की पहल की वजह से मध्य प्रदेश 
एक बड़ी अनूठी स्थिति में पहुँच गया क्योंकि  यहा ँके करीब-करीब हर शहर में फीकल स्लज और सेप्टेज के ट्रीटमेंट की अस्थाई व्यवस्था 
थी। इस व्यवस्था और 100 से ज्यादा ULBs में इसे तेज़ी से लागू करने की वजह से राज्य सरकार को प्रभावशाली सेनिटशन के मामले 
में FSSM के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ा सहारा मिला।

मिनी FSTP में एक स्लज ड्राइंग बडे और एक प्लांटड डाइंग बडे के साथ एक लीचेट कलेक्शन टैंक होता है और ट्रीटड पानी के लिए 
एक पोलिशिगं पौडं होता ह।ै ये पूरा सिस्टम एक गुरुत्वाकर्षण आधारित मॉडल ह ैऔर इसके लिए किसी तरह के मेकेनिकल या विद्युतीय 
दखल की आवश्यकता नही ंहोती है। ये मॉडल, तयैार होने के बाद, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भौगोलिक क्षेत्रों  में काम करेगा और ऐसे 
दूसरे राज्यों  में भी।
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V.  प्रभाव

UADD की इस पहल ने बड़े ULBs के अधिकारियो ंको भी ये सोचने का प्रोत्साहन दिया कि राज्य के सभी नागरिको ंके लिए एक 
स्थाई FSSM समाधान लाया जाए।

	� जिन ULBs में पहले से सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं करीब-करीब उन सभी ने को-ट्रीटमेंट मेकेनिज्म को अपनाया ह ैऔर मल 
कचरे को ट्रीट करने के लिए पड़ोस के ULBs को भी अतंर ULB अनुबंध के तहत इन STP में अपने मल कचरे को 
ट्रीट करने की छूट दी ह।ै

	� कुछ ULBs ऐसे भी हैं, जसेै कि, जबलपुर, उज् जैन, विदिशा, रतलाम, सिगंरौली इत्यादि ने मोड्यूलर FSSM ट्रीटमेंट 
सिस्टम्स को अपनाया ह।ै

	� कुछ ऐसे ULBs जो नदियो ंके बसेिन में हैं उन्हों ने इन-सीटू बायोरीमेडियेशन तकनीको ंको अपनाया ह ैऔर वो गंदे पानी 
को ट्रीट करने के बाद ही नदी में मिलात ेहैं।

	� पिछले तीन साल में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इन FSSM सुविधाओ ंसे करीब 50 लाख लोगो ंको फायदा हुआ ह।ै

VI.  प्रतिफल और सबक

शाहगंज शहर में सफलता के साथ लागू करने के बाद, UADD ने इस पहल को एक चुनौती के तौर पर लिया और छोटे शहरो ं से 
निकलने वाले फीकल स्लज एंड सेप्टेज के ट्रीटमेंट के लिए कम खर्च वाले समाधान ढंूढें। इस परियोजना की सफलता के मुख्य कारक 
ये हैं:

राजनितिक इच्छा: UADD के अधिकारियो ंने छोटे और आर्थिक रूप से कमज़ोर ULBs तक कम खर्च वाला प्रभावशाली ट्रीटमेंट 
सिस्टम को लागू करने के काम को एक चुनौती के तउैर पर लिया और इसके तहत, शाहगंज में पहली परियोजना शुरू की और उसकी 
सफलता के लिए उसे तकनीकी सहयोग भी दिया। स्थानीय टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और स्थानीय लोगो ं की सहायता से उनकी ये 
राजनितिक इच्छा पूरी हो पाई।
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निरंतरता: ये प्लांट छोटे ULBs के लिए सेनिटशन का एक स्थाई समाधान साबित हो सकता ह।ै ये एक कम खर्च वाला गुरुत्वाकर्षण 
आधारित ट्रीटमेंट प्लांट ह ै जिसके संचालन और प्रबंधन पर भी बहुत कम खर्च आता ह ैऔर इसकी देखभाल भी बहुत आसान ह।ै 
सेप्टिक टैंक्स की सफाई की सेवाओ ंसे मिलने वाले पैसो ंका इस्तेमाल, वैक्यूम एम्पटियर और प्लांट के रखरखाव में किया जा सकता है।

SBM-अर्बन के ज़रिये मध्य प्रदेश में FSSM का काफी प्रसार हुआ ह:ै आज, FSSM पूरे राज्य में SBM-अर्बन मिशन का एक 
मुख्य हिस्सा बन गया ह।ै SBM-U के दिशानिर्देशो ंके मुताबिक़ जिस ULB में एक FSTP या को-ट्रीटमेंट मेकेनिज्म होगा सिर्फ  उसे 
ही ODF++ प्रमाणपत्र मिलेगा। मध्य प्रदेश ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बड़ी लम्बी छलागं लगाई ह ैऔर इस कम खर्च वाले मॉडल 
की बदौलत राज्य के ज्यादाटार शहरो ंको ODF++ का दर्जा मिला। 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण में सिर्फ  14 शहरो ंको ये दर्जा मिला 
था लेकिन 2020 में, 108 शहरो ंने ये दर्जा हासिल कर लिया जो पिछले साल के मुकाबले करीब 771% ज्यादा था। इन नतीजो ंसे 
राज्य को गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए बिना नेटवर्क  वाले समाधान का इस्तेमाल करने का हौसला मिला।

VII.  नक़ल की संभावना

मिनी FSTP से उन ULBs को भी मल कचरे के सुरक्षित ट्रीटमेंट और डिस्पोज़ल के अवसर मिलेंगे जिनकी आबादी 20,000 तक 
ह।ै करीब 200 ULBs को इस पहल से फायदा होगा। चंूकि ये कम खर्च वाला ट्रीटमेंट प्लांट ह ैऔर इसकी लागत पूँजी भी कम ह ै
इसलिए इसका इस्तेमाल करीब-करीब सभी ULB में सिर्फ  अपने कोष से किया जा सकता है। प्लांट के संचालन और प्रबंधन पर भी 
बहुत कम खर्च आता ह ैक्योंकि  इसमें किसी मशीन या बिजली का इस्तेमाल होता ही नही ंहै।

अध्ययन के मखु्य साझीदार: KPMG
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एकीकृत मॉडल्स

(ट्रांसपोर्ट और ट्रीटमेंट में)
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19.	फीकल स्लज मनैजेमेंट, ढेंकानाल, उड़ीसा

मूल विचार

उड़ीसा में, खासकर ढेंकानाल में, शहर के घरो ंमें मुख्य रूप से, सेप्टिक टैंक्स से जड़ेु शौचालय और गड्ढों  वाले शौचालय ही हैं। जब 
ये सेप्टिक टैंक्स/गड्ढे भर जात ेहैं, उन्हें डीस्लज किया जाता ह ैऔर मल कचरे को बड़े असुरक्षित तरीको ंसे पानी के स्रोतो ंमें या खाली 
ज़मीन पर फें क दिया जाता ह।ै इस वजह से प्रोजके्ट निर्मल शुरू किया गया जिसका मकसद ये दिखाना था कि, शहरो ंमें कम खर्च 
वाले डीसेंट्रलाइज्ड सेनिटशन सिस्टम बनाए जा सकत ेहैं, खासकर छोटे और मझोले आकार के शहरो ंमें और वहा ंऑन-साईट 
सेनिटशन सिस्टम्स के साथ फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (FSSM) को भी जोड़ा जाए। उड़ीसा की ढेंकानाल म्युनिसिपेलिटी 
में सेनिटशन की जो स्थिति ह ैउसमें, सेनिटशन श्रृंखला में हस्तक्षेप की ज़रुरत ह।ै 27 घन मीटर प्रति दिन की क्षमता वाला एक 
फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ढेंकानाल में लगाया गया है और एक एकीकृत सेवा अनुबंध मॉडल बनाया गया जिसका अपना एक 
अलग कॉल सेण्टर ह ैजो प्रभावशाली, शहर के स्तर पर कम खर्च वाले फीकल स्लज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी देता ह।ै

I.  सन्दर्भ

ढेंकानाल म्युनिसिपेलिटी, उड़ीसा के ढेंकानाल जिले में ह।ै इस म्युनिसिपेलिटी का कुल क्षेत्रफल 30.92 वर्ग किलोमीटर ह ैऔर इसकी 
आबादी करीब 67,414 ह ैऔर यहा ँ14,908 घर हैं। इसके उत्तर में कें दझुार ह,ै पूर्व में जाजपुर ह,ै दक्षिण में कटक ह ैऔर पश्चिम 
में, अगंुल ह।ै

ढेंकानाल में भी भारत के 7000 से ज्यादा छोटे शहरो ं की तरह कोई केन्द्रीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नही ं ह।ै पूरा शहर ऑन-साइट 
सेनिटशन सिस्टम्स (OSS) यानी सेप्टिक टैंक्स और गड्ढों  पर निर्भर करता है। OSS के भरने पर उन्हें सेसपूल ट्रक से साफ़ किया जाता 
ह ैमगर यहा ँमल कचरे के ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नही ंह।ै इस परियोजना के ज़रिये ये दिखाया गया कि प्रोजके्ट निर्मल के तहत 
उड़ीसा में एक प्रकृति-आधारित ट्रीटमेंट सिस्टम के ज़रिये, लम्बे समय तक, मल कचरे का ट्रीटमेंट किया जा सकता ह।ै

II.  हस्तक्षेप
	� ULBs और सरकार के बीच साझदेारी
	� FSSM टेक्नोलॉजीज़ का प्रदर्शन
	� मुख्य हिस्सेदारो ंकी क्षमता का विकास
	� FSSM जागरूकता अभियान
	� एकीकृत FSTP संचालन और डीस्लजिगं सेवाएं

III.  लागू करने का तरीका
चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया का पालन किया गया और गतिविधिया ँशुरू की गईं

िसटी सेिनटेशन �ान सागंठिनक ढाचेँ को मजबतूी शहर के �र पर 
नीित/Policy/उप-िनयम

संचालन और �बंधन के िलए 
आउटसो�सग

िनगरानी और आकलन

ऑपरेशंस और िबजनेस 
मॉडल का िवकास

FSTP िडज़ाइन और उसे 
लागू करना
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हिस्सेदार और उनकी भूमिकाएं:
	� BMGF और अर्घयम फाउंडेशन- वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएं

	� व्यावहारिक प्रक्रिया – ढेंकानाल में FSSM के लिए योजना बनाना और उसे लागू करना

	� सेण्टर फॉर पालिसी रिसर्च – नीति की अनुशंसा

	� ढेंकानाल म्युनिसिपेलिटी – ज़मीन उपलब्ध कराना और नीति के प्रस्तावो ंको मंजरूी देना, नियामक प्राधिकरण

	� CDD सोसाइटी–FSTP और FSSM का डिज़ाइन, बिजनेस प्लान और संचालन मॉडल बनाना, लागू करने के सहायक

	� ब्लू वाटर कम्पनी–FSTP और डीस्लजिगं सेवाओ ंका प्रबंधन, उसमें कर्मचारियो ंमें, खासकर ट्रक संचालको ंमें तालमेल 
बनाना शामिल ह।ै

मॉनिटरिंग और रोल-आउट

डीस्लजिगं ट्रको ंऔर FSTP का संचालन और प्रबंधन को एकीकृत करके टेंडर निकाले गए। इससे शहर में FSSM लागू करने की 
प्रक्रिया की निगरानी और उसका प्रबंधन आसन हो गया। एकीकृत सेवा दाता का चुनाव, गुणवत्ता और खर्च के आधार पर किया गया। 
ब्लू वाटर कम्पनी, FSSM के काम करने के क्षेत्र में एक स्टार-अप कम्पनी है, उसे एक साल के लिए ये अनुबंध दिया गया।

योजना बनाने, लागू करने और लागू होने के बाद निगरानी का पूरा घटनाक्रम
	� 2017: बसेलाइन का अदंाजा लगाना, FSSM की योजना बनाना, FSTP डिज़ाइन, FSTP निर्माण (अगस्त 2017 से 

नवम्बर 2018)

	� 2018: FSTP का उदघाटन

	� 2019: ब्लू वाटर कंपनी द्वारा FSTP और ट्रक का संचालन

	� 2020: राज्य की FSSM संचालन नीति के तहत, FSTP और ट्रक का संचालन, स्थानीय सेल्फ-हले्प ग्रुप को सौपं दिया 
गया।

इस्तेमाल हुई या लागू की गई टेक्नोलॉजी
एनारोबिक स्टेबिलाइजशेन रिएक्टर + अनप्लांटड स्लज ड्राइंग बडे (ASR + UPDB) के साथ DEWATS–स्क्रीन और ग्रिट चेंबर, 
एनारोबिक स्टेबिलाइजशेन रिएक्टर + अनप्लांटड स्लज ड्राइंग बडे (UPDB), इंटिग्रेटड एनारोबिकबफैल्ड रिएक्टर और एनारोबिक 
फ़िल्टर (ABR & AF), प्लांटड ग्रेवल फ़िल्टर (PGF), कलेक्शन टैंक, रेत और कार्बन फ़िल्टर, पास्चराइजशेन यनूिट।

फ्लो चार्ट्स/विज़ुअल्स/डेटा एनालिटिक्स

ढेंकानाल के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट की प्रक्रिया
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ढेंकानाल के FSTP बिजनेस मॉडल की श्रृंखला

IV.  उपलब्धियां

बिजनेस मॉडल की विस्तृत योजना बनाने और वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक और स्थानीय समस्याओ ंको ध्यान में 
रखने की वजह से FSTPs ज़्यादा उपभोक्ताओ ंके लिए फायदेमंद साबित हुए। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों  से आने वाले मल कचरे 
को भी इस FSTP में स्वीकार किया गया जो FSSM में शहरी-ग्रामीण एकीकरण की मिसाल है।

पुराने अनौपचारिक कर्मचारियो ंको फिर से कुशल बनाना इस बात का प्रतीक था कि उन्हें फिर से सेनिटशन सेवाओ ंमें काम दिया जा 
सकता ह।ै मगर इसके लिए उनके व्यवहार पर निरंतर नज़र रखनी ज़रूरी थी ताकि वो फिर से पुरानी स्थिति में ना जाएं।

V.  प्रभाव
	� राज्य सरकार और ULBs ने शहरी सेनिटशन सर्विस में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उसका एक समाधान दिया FSSM 

के रूप में

	� मल कचरे के डिस्पोज़ल को सुचारू किया गया और उसके गैरकानूनी डिस्पोज़ल पर रोक लगाई गई

	� मल कचरे को FSTP में ट्रीट किया गया और उसके उत्पादो ंका दबुारा इस्तेमाल किया गया जिससे सेनिटशन लूप बंद 
हो गया

	� प्रोजके्ट मैनेजमेंट यनूिटस् (PMUs) के ज़रिये राज्य और ULBs की तकनीकी क्षमता बढ़ाई गई

	� छोटे शहरो ंको डेटा-आधारित GIS प्लानिगं टूल्स दिए गए

	� IEC की रणनीति और कमीटीज़ के ज़रिये, पूरे शहर में स्थाई सेनिटशन देने के लिए समाज के स्तर पर मागं पैदा की गई

	� शहरी क्षेत्रों  के लिए, नियमित राज्य स्तरीय ट्रेनिगं में शहरो ंमें सेनिटशन की ट्रेनिगं भी शामिल की गई

	� ढेंकानाल शहर में शहर में सेनिटशन सेवा देने का जज्बा दिखा, उसके लिए FSSM सेवाएं दी गईं और ट्रक और प्लांट के 
संचालन का एकीकरण किया गया ताकि पहुँच बढ़े और खर्च कम हो

	� 60 लाख लीटर से ज्यादा मल कचरे का ट्रीटमेंट किया गया और 15 दिसंबर, 2020 तक, 4980 लोगो ंने काम किया।
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VI.  प्रतिफल और सबक

मुख्य सफलताएं और सबक

	� अलग-अलग प्रोजके्ट इंटरवेंशन प्रक्रियाओ ंमें हिस्सेदारो ंको शामिल करने से बहेतर नतीज ेमिले

	� FSSM के विचार के बारे में अलग-अलग स्तरो ंपर और ज्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता

	� मर्दों की तलुना में महिलाओ ंकी भागीदारी ज्यादा हो और हर क्रिया-कलाप, महिलाओ ंको ध्यान में रखकर तय किये जाएं

	� स्थानीय नेताओ,ं खासकर वार्ड कॉउन्सिलर्स को सावधानी से काम करना चाहिए ताकि इस परियोजना के क्रिया-कलापो ंका 
क्रियान्वयन ज्यादा अच्छी तरह से हो सके

	� सरकारी अधिकारियो ंसे बार-बार लगातार मिलत ेरहना होगा ताकि परियोजना के क्रिया-कलाप समय पर लागू हो सकें

	� कानूनी पचड़ो ंसे बचने के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया जाए।

चुनौतियाँ

	� ज्यादा समय लेने वाला

	� बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रे सी और स्वामित्व की कमी

	� संचालन और प्रबंधन के लिए मानको ंऔर मानदंडो ंके अलावा नीतियो ंकी कमी

	� जानकारी और क्षमता की कमी

	� विपरीत राजनितिक-सामाजिक तत्व

VII.  नक़ल की संभावनाएं

इस मॉडल की नक़ल उन शहरो ंमें की जा सकती ह ैजहा ंशहरी-ग्रामीण एकीकरण बहेतर हो। साथ ही उन शहरो ंमें भी जो पूरी 
तरह से ULB के बताए गए नियमो/ंनिर्देशो ंके मुताबिक़ इस पूरी श्रृंखला के संचालन और प्रबंधन के लिए, निजी क्षेत्र पर निर्भर 
हैं। ढेंकानाल FSTP को आसपास के क्लस्टर से जोड़कर लागू किया गया जिसके लिए ढेंकानाल म्युनिसिपेलिटी ने म्युनिसिपल 
काउंसिल रिज़ोल्यूशन पास किया था साथ ही सम्बद्ध GPs ने भी। इस तरह से एक एकीकृत मॉडल बन सकता ह ैजिसकी नक़ल 
राज्य के दूसरे शहरो ंऔर कस्बों  में की जा सकती ह ैताकि उनका स्वामित्व, बस्ती के लोग या चुने गए प्रतिनिधि या फिर नेता और 
सरकारी अधिकारी लें जो उससे होने वाले फायदो ंको स्थाई बना सकत ेहैं। पूरे राज्य में इस तरह की कोई पहल पहली बार की 
गई ह ैऔर यहा ँव्यवस्थित गतिविधियो ंको जिले के स्तर अपनाया गया ह ैताकि म्युनिसिपेलिटी स्तर पर मौजूदा FSSM समाधान 
के साथ ग्रामीण क्षेत्रों  को भी जोड़ा जा सके। ये, पूरे ढेंकानाल जिले के मल कचरे के प्रबंधन की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम 
था और इसकी बदौलत, पर्यावरण के प्रदूषण को रोका जा सकेगा और इससे आने वाले दिनो ंमें ज़मीन के नीचे और ऊपर मौजदू 
पानी के स्रोतो ंके प्रबंधन में भी आसानी होगी। और तब भारत के लोगो ंको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सकेगा। इस तरह से 
समाज के लोग भी ज्यादा स्वस्थ होगंे और वो प्रदूषण मुक्त माहौल में रहेंगे और बच्चे भी उसमे खूब खेलेंगे-कूदेंगे और खुश रहेंगे।

अध्ययन के मखु्य साझीदार: कंसोर्टियम फॉर DEWATS डिसेमिनेशन सोसाइटी
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20. तमिलनाडु में फीकल स्लज मनैजेमेंट के लिए अपनाया गया, क्लस्टर अप्रोच

मूल विचार

ग्राहको ंके घरो ंसे उचित दूरी पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के निर्माण की ज़रुरत को महसूस करके तमिलनाडु सरकार ने 2018 में एक 
स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया ताकि पूरे राज्य में ट्रीटमेंट बढ़ाया जा सके। SIP में क्लस्टर अप्रोच अपनाया गया और इसमें 
10 किलोमीटर के दायरे में, मौजदूा और नई बन रही ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के आसपास अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) का एक 
समूह बनाया गया। ULBs के इस तरह के समूह बनाने से मौजदूा संसाधनो ंऔर क्षमता का इस्तेमाल बढ़ा और ट्रीटमेंट को बढ़ावा 
देने के लिए काफी निवेश भी होने लगा।

I.  सन्दर्भ

2011 की जनगणना के अनुसार, तमिलनाडु की 48.4% आबादी शहरो ंमें रहती ह।ै राज्य के इन शहरी इलाको ंको तीन स्तरीय क्रम में 
बाटंा गया ह,ै म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपेलिटीज़ और टाउन पंचायत। इन शहरी क्षेत्रों  में ऑन-साईट सेनिटशन सिस्टम्स (OSS) 
घरो ंमें इस्तेमाल होने वाला सेनिटशन का सबसे बड़ा साधन ह ैऔर करीब 70% घर, सेप्टिक टैंक्स या गड्ढों  से जुड़े हैं।

उन घरो ं से निकलने मल कचरे और सेप्टेज के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की बहुत कमी थी। बस्तियो ं से उचित दूरी पर डिस्पोज़ल 
फैसिलिटीज़ नही ंहोने के कारण बड़े पैमाने पर मल कचरे को असुरक्षित तरीको ंसे फें का जाता था जिसकी वजह से न सिर्फ  पर्यावरण 
प्रदूषित होता था बल्कि पानी के स्रोत भी दूषित होत ेथ।े

ग्राहको ंके घरो ंसे उचित दूरी पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के निर्माण की ज़रुरत को महसूस करके तमिलनाडु सरकार ने क्लस्टर अप्रोच के 
आधार पर एक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू किया ताकि पूरे राज्य में ट्रीटमेंट बढ़ाया जा सके। इस क्लस्टर अप्रोच से ये तय किया 
गया कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, बस्तियो ंसे इतनी दूरी पर हो ंकि डीस्लजिगं संचालको ंको काम करने में कोई परेशानी न हो।

II. हस्तक्षेप

तमिलनाडु सरकार ने, 2014 में जारी किये गए सेप्टेज मैनेजमेंट के अपने ऑपरेटिव गाइडलाइन्स में ट्रीटमेंट प्लांटस् के आसपास 
की अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) का एक समूह बनाकर उन फैसिलिटीज़ की उपयोगिता बढ़ाई थी। क्लस्टर अप्रोच के ज़रिये दस 
किलोमीटर के दायरे में मौजदू या प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांटस् का समूह बनाया गया और इसके लिए पूरे राज्य के डीस्लजिगं संचालको ं
से बात की गई और फिर, उपभोक्ताओ ंके रहने की जगह से डिस्पोज़ल/ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक की ये अधिकतम दूरी तय की गई।

2018 में तमिलनाडु सरकार ने अपने SIP में इसी क्लस्टर अप्रोच का उपयोग किया। इस SIP में कहा गया था कि पूरे राज्य में 
चरणबद्ध तरीके से ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा और मौजदूा और प्रस्तावित ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के आसपास ULBs का समूह 
बनाया जाएगा। बड़े म्युनिसिपल कारपोरेशन/म्युनिसिपेलिटीज़ को छोटे टाउन पंचायत से जोड़कर, SIP ने ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए 
निवश का भरपूर इस्तेमाल किया और मौजदूा संसाधनो ंऔर क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया।

III. लागू करने का तरीका

क्लस्टर अप्रोच को लागू करने में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम:

1. ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान पानय गया: 2018 में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने
SIP शुरू किया और पूरे राज्य के 663 ULBs में मौजदू ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने का आधार तयैार कर दिया।
SIPमें पाचं चरणो ंमें काम करने की बात कही ंगई थी जिसमें से पहले और दूसरे चरण में मौजदूा और प्रस्तावित सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांटस् (STPs) में को-ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया था, तीसरे चरण में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटस् उपलब्ध 
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करवाना था जिसे म्युनिसिपेलिटीज़ और टाउन पंचायत साझा करने वाले थ ेऔर चौथ ेऔर पाचंवें चरण में टाउन पंचायत 
और अकेले काम कर रह ेULBs के साझा उपयोग के लिए, FSTPs की स्थापना करनी थी।

तमिलनाडु सरकार ने 2018 में SIP के तीसरे चरण के तहत 49 FSTPs की क्रियान्वयन के लिए बजट में 200 करोड़ 
रुपयो ंकी व्यवस्था की और साथ ही 2019 में 31 रुपये अतिरिक्त 11 FSTPs के लिए दिए। अभी, 60 FSTPs निर्माण 
के अलग-अलग चरणो ंमें हैं जबकि 50 STPs में को-ट्रीटमेंट शुरू किया जा चुका ह।ै इन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ से क्लस्टर 
अप्रोच के ज़रिये, 192 ULBs को फायदा होगा।

2. संचालन मेकेनि ज्म्स का उपयोग: जब ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ काम करने लगी ंतब, तमिलनाडु की राज्य सरकार को क्लस्टर
अप्रोच की ज़रुरत महसूस हुई और और उसने ऐसी व्यवस्था की जिसके तहत इस अप्रोच को क्रियान्वित करना था। इसके
लिए, तमिलनाडु सरकार ने मई 2020 में गवेर्न्मेंट ऑर्डर (G.O (2D) 35) के तहत ये दो संचालन मेकेनिज्म्स जारी
किये।

a. एक मेमोरेंडम ऑफ़ अडंरस्टैंडिंग (MoU) बनाया गया ताकि समूह में शामिल ULBs के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़
के उपयोग को औपचारिक बनाया जा सके और उसमें संचालन और प्रबंधन के खर्च को साझा करना भी शामिल था।
MoU में विस्तार से होस्ट ULB के दायित्व की चर्चा की गई थी। जसेै कि, जिस ULB में वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी
ह ैऔर उसके साथ जड़ेु ULBs यानी वो जिन्हें मिलाकर साझा ट्रीटमेंट फैसिलिटी के आसपास एक समूह बनाया
गया ह।ै

MoU के मखु्य उद्देश्य थे:
i. संचालन और प्रबंधन के साथ-साथ FSTPs का इस्तेमाल करने वाले और को-ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से जुड़े

साझीदारो ंका पूरा ब्यौरा देना

ii. साझ ेमें इस्तेमाल होने वाली फैसिलिटी से जड़ेु ULBs की जिम्मेदारिया ंऔर सभी नियम और शर्तें बताई गईं

iii. ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन दिया गया और होस्ट ULBs को इन फैसिलिटीज़ के
संचालन और परबंधन पर आने वाले खर्च की उगाही के निर्देश दिए गए

iv. वो शर्तें तय की गईं जिनके आधार पर एक FSTP का इस्तेमाल कर रह ेULBs को संचालन और प्रबंधन
का खर्च साझा करना था

b. निजी डीस्लजिगं संचालको ंको सही तरीके से मल कचरे के संग्रह और परिवहन की प्रक्रिया के तहत काम करने के
लिए एक स्टैण्डर्ड लाइसेंस अग्रीमेंट (SLA) बनाया गया ताकि मल कचरे और सेप्टेज का सुरक्षित तरीके से डिस्पोज़ल
हो। SLA ने क्लस्टर अप्रोच के ज़रिये, डीस्लजिगं को बहेतर बनाया और होस्ट ULB के लिए अनिवार्य कर दिया
गया कि वो सिर्फ  उन्हीं  निजी डीस्लजिगं संचालको ंको लाइसेंस दें जो उस क्लस्टर के अंदर काम कर रह ेहो।ं

3. संचालन मेकेनि ज्म्स का क्रियान्वयन: MoU और SLA को पूरे तमिलनाडु में क्रियान्वित किया गया और इसके लिए
वेबिनार और डिजिटल लर्निंग मोड्यूल्स के ज़रिये क्षमता का विकास किया गया।

इसके अलावा, सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए उपनियम भी बनाए गए जो OG का हिस्सा थ ेऔर वो MoU और SLA के प्रावधान पर 
आधारित थ।े उन उप-नियमो ंको लागू करत ेही, ULBs संचालन और प्रबंधन के खर्च का बंटवारा समूह के सभी ULBs के बीच कर 
सकता था और वो समूह स्तर पर डीस्लजिगं संचालको ंको लाइसेंस दे सकता था।

IV. उपलब्धियां

इस क्लस्टर अप्रोच के ज़रिये, तमिलनाडु सरकार को मौजदूा संसाधनो ंकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और का मौका मिला और 
उससे ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी निवेश भी काफी बढ़ गया। ULBs का समूह बनाने से उन फैसिलिटीज़ के संचालन और 
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प्रबंधन की ज़िम्मेदारी बड़े और बहेतर उपकरण वाले ULBs को मिली और इससे ग्रामीण इलाको ं में भी फीकल स्लज एंड सेप्टेज 
मैनेजमेंट (FSSM) सेवाएं पहुँची।ं

इस तरीके का क्रियान्वयन के लिए उन अनूठे संचालन मेकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया गया जिनसे FSSM सेवाओ ंको मजबतूी और 
स्थायित्व मिलता ह।ै MoU के ज़रिये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के साझा इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिला और FSTPs के संचालन और 
प्रबंधन के लिए कोष सुरक्षित हुआ जिससे उनका आर्थिक स्थायित्व बढ़ा। SLA ने न सिर्फ  ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के लिए प्रोत्साहित 
किया उसने निजी डीस्लजिगं बाज़ार को भी चालू करके नियमित किया।

V.  प्रभाव

क्लस्टर अप्रोच का सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ ह ैकि ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा मिला है।

और इसकी वजह से पूँजी का निवेश भी बहेतर हुआ क्योंकि को-ट्रीटमेंट की वजह से मौजदूा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल उनकी 
पूरी क्षमता पर किया जा सकता है। FSTPs के मामलो ंमें, MoU के कारण, संचालन और प्रबंधन के खर्च को साझा किया गया 
जिससे ट्रीटमेंट सिस्टम्स के लिए आर्थिक स्थिरता आई। इसके अलावा, अलग-अलग किस्म और आकार के ULBs एक ही ट्रीटमेंट 
फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रह ेथ ेइसलिए इस तरीके से संसाधनो ंका इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया।

VI. प्रतिफल और सबक

तमिलनाडु में FSSM को बढ़ावा देने में क्लस्टर अप्रोच ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब, छोटे ULBs को भी बड़े और साधन-
संपन्न ULBs के साथ ट्रीटमेंट साझा करने का अवसर मिला ह ैजिसकी वजह से मौजदूा और संभावित ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल 
बहुत बढ़ जाएगा।

हालाकि, क्लस्टर अप्रोच के क्रियान्वयन में कई चुनौतिया ँभी आईं। ये MoU, सेनिटशन के क्षेत्र में पहला ऐसा अनुबंध था जिसे पूरे 
राज्य में स्थापित किया गया, मगर इसे लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश की ज़रुरत थी। फिर भी, जब अलग-अलग किस्म के 
ULBs एक अमूह में MoU को अपनाएंगे और FSTPs/को-ट्रीटमेंट का संचालन होने लगेगा तो वो प्रक्रियाएं अपने आप स्पष्ट हो 
जाएंगी।

VII. नकल की संभावनाएं

क्लस्टर अप्रोच में नक़ल करने लायक कई खबूिया ँहैं:

1. लोकल बॉडीज की क्लस्टरिंग (ग्रामीण क्षेत्रों  तक प्रसारित)

2. लोकल बॉडीज के बीच FSTP का संचालन और प्रबंधन खर्च साझा करना

3. रिंग फें स्ड अकाउंट ताकि ट्रीटमेंट/डिस्पोज़ल फैसिलिटीज़ के संचालन और प्रबंधन का कोष सुरक्षित रहे

4. फैसिलिटीज़ के प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग और शेयरिंग ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े

5. निजी डीस्लजिगं संचालको ंके लिए स्टैण्डर्ड लाइसेंसिगं सिस्टम

6. लाइसेंसिगं के ज़रिये, सफाईकर्मियो ंकी सुरक्षा और उनके कल्याण का ध्यान रखना
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उड़ीसा के लिए प्रस्तावित, क्लस्टर आधारित मॉडल

उड़ीसा में क्लस्टर मॉडल लागू होने के फ़ौरन बाद काम कर रह ेमौजदूा FSTPs की वजह से ये सेवाएं तीन शहरो ंमें तत्काल बढ़ 
जाएंगी। उसके बाद, दूसरे चरण में, राज्य स्तर पर इस कार्य को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत प्लांटस् काम करने लगेंगे तो आठ 
और शहरो ंको फायदा होगा। शहरी बस्तियो ंका समूह बनाने के इस तरीके से उड़ीसा सरकार के करीब 40 करोड़ रुपये बचेंगे। 
उड़ीसा वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस क्लस्टर मॉडल को यहा ँअपनाया जा सकता ह।ै

बालासोर के ग्रामीण क्षेत्रों  में प्रयोग के तौर पर FSSM सेवाओ ंका विस्तार

उड़ीसा सरकार ने फैसला किया ह ैकि बालासोर ज़िले के FSTP की सेवाओ ंको 90 ग्राम पंचायतो ंके ग्रामीण क्षेत्रों  तक पहुंचाया 
जाएगा जो इस फैसिलिटी के करीब 20 किलोमीटर के दायरे में हैं। इसके बाद उस पूरे इलाके के घरो ं में डीस्लजिगं का काम 
नियमित रूप से होगा और वहा ँसे जमा मल कचरे और सेप्टेज का ट्रीटमेंट उस फैसिलिटी में होगा, बिना किसी बाधा के।

1. डीस्लजिगं सेवाओ ंके उपयोग के लिए बहुत ही मामूली शुल्क देना पड़ेगा जिसमे उस चक्कर का खर्च शामिल होगा,
फ् यूल चार्ज सहित। इस तरह से घरो ंमें नियमित रूप से डीस्लजिगं हो सकेगी।

2. अलग-अलग IEC अभियानो ं के ज़रिये ग्रामीण इलाके के घरो ंको इस सेवा के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया
जा सकता ह।ै

ढेंकानाल म्युनिसिपेलिटी और ढेंकानाल सदर के बीच, मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंड�िग

PR डिपार्टमेंट, H&UDD, UNICEF और CPR के साथ सही तालमेल बानकर ढेंकानाल के ग्रामीण इलाको ंमें SLWM 
के लिए एक पायलट प्रोजके्ट शुरू किया गया ह।ै ढेंकानाल ज़िले की शहरी FSSM फैसिलिटीज़ को करीब दस किलोमीटर के 
दायरे में मौजदू कई ग्राम पंचायतो ंतक विस्तार दिया जा रहा ह।ै शहरी FSSM सेवाओ ंको विस्तार देने के इस प्रयास में ढेंकानाल 
मुनिसिपलिटी और दूसरे सम्बद्ध हिस्सेदारो ं के बीच एक MoU बनाया गया। उसके तहत दोनो ं हिस्सेदारो ं की भूमिकाएं एवं 
जिम्मेदारिया ंतय की गईं और उन्हें स्पष्ट रूप से MoU में बताया गया।

अध्ययन के मखु्य साझीदार: इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन

अन्य सहयोगी: EY
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21. कर्नाटक के देवनहल्ली प्लांट में संचालन के 5 साल

मूल विचार

देवनहल्ली FSTP का उद्घाटन वर्ल्ड टॉयलेट डे पर 19 नवम्बर, 2015 को किया गया था। उस वक़्त ये देश का पहला, शहर के 
पमैाने पर बना पहला नियोजित FSTP था। उसके पहले लोगो ंने फीकल स्लज मैनेजमेंट के बारे भी कम ही सुना था। बस इस 
क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ ही इसके बारे में जानत ेथ।े इसके बावजदू CDD सोसाइटी ने इस बात की पूरी कोशिश की कि देवनहल्ली 
FSTP डिज़ाइन वक़्त की कसौटी पर खरा उतरे और किसी विशेषज्ञ की न्यूनतम देखरेख के बावजदू ये देवनहल्ली जसेै छोटे 
शहर में काम करता रह।े FSTP को अप्रैल 2019 में TMC के सुपरु्द कर दिया गया और वो इसे किसी विशेषज्ञ की न्यूनतम 
देखरेख के बावजदू चला रहा ह।ै सबसे बड़ी बात ये ह ै कि 2020 के आखिरी 6 महीनो ंमें इस FSTP का उपयोग, इसकी पूरी 
क्षमता पर किया गया।

I.  सन्दर्भ

देवनहल्ली शहर, बंगलुरु अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 10 किलोमीटर दूर है और यहा ँ पिछले एक दशक में बहुत तेज़ी से विकास 
हुआ ह।ै यहा ँकोई सीवर नेटवर्क  नही ंथा इसलिए ये शहर ऑन-साइट सेनिटशन सिस्टम्स पर निर्भर था। इन सिस्टम्स से वैक्यूम ट्रक 
द्वारा खाली किये गए मल कचरे को भारत के ज़्यादातर शहरो ंकी तरह खुले में फें क दिया जाता था। और सबसे बड़ा मुद्दा था,

� अनियमित रूप से होने वाली डीस्लजिगं।

� अस्वास्थ्यकर शौचालय

� मल कचरे को गलत तरीके से पानी के स्रोतो ंया बड़े नालो ंमें फें कना

� खेतो ंमें ट्रीटमेंट किये बिना ही मल कचरे का इस्तेमाल

II. हस्तक्षेप

2012-13 में देवनहल्ली के लिए एक सेनिटशन सेफ्टी प्लानिगं के तहत ये बात सामने आई की किस तरह से शहर में पानी की कमी 
की वजह से किसान, फीकल स्लज (बनुियादी तरीको ंसे ट्रीटड) का इस्तेमाल पानी के एक स्रोत के तौर पर खेतो ंमें सिचंाई के लिए कर 
रह ेहैं। इससे खुले में मल कचरे को फें के जाने से होने वाले कई दषु्प्रभाव सामने आए।

2015 में, कंसोर्टियम फॉर DEWATS डीसेमिनेशन (CDD) सोसाइटी को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहा ँFSSM के तरीको ंको 
आजमाया जा सके। देवनहल्ली TMC को इसकी ज़रुरत थी (SSP के नतीज ेके फलस्वरूप) और वो ऐसे उपाय ढंूढ रहा था जिससे 
मल कचरे में मौजदू दूषणकारी खतरनाक तत्वों  और रोगाणओु ंका पता लगाया जाए। CDD और TMC आपसी विचार-विमर्श के 
बाद इस नतीज ेपर पहुंचे कि वो एक 6 KLD का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जिससे उन्हें ये लाभ मिलेंगे:

� ज्यादा साफ़ शहर (जिसमें मल कचरे के डिस्पोज़ल और ट्रीटमेंट के लिए एक निर्धारित जगह होगी)

� मल कचरे से सुरक्षित उत्पादो ंका निर्माण (सुरक्षित पानी और पोषक तत्व जिनका इस्तेमाल किसान कर सकें )

� एक बहुत ही खूबसूरत ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण (इस मान्यता के विपरीत कि ट्रीटमेंट प्लांट बहुत गंदे होत ेहैं)

� मल कचरे से इंसान का संपर्क  नही ं(स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए)

� एक आत्मनिर्भर फैसिलिटी का निर्माण (ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो लम्बे समय तक चले)
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III.  लागू करने का तरीका

FSTP के इस्तेमाल के लिए देवनहल्ली शहर की पहचान करने के बाद शहर के अधिकारियो ंऔर सेनिटशन से जड़ेु निजी क्षेत्र के लोगो ं
के लिए एक वर्क शॉप आयोजित की गई और इन मुद्दों  पर एक MoU पर दस्तखत किये गए:

1.	 समग्र FSSM सिस्टम्स का क्रियान्वयन

2.	 FSTP का निर्माण

सही स्थान की पहचान के फ़ौरन बाद तकनीकी योजना बनाने का काम शुरू हो गया जो स्थानीय अधिकारियो ंके जोश का सबतू था। 
आर्थिक सहायता मिली BMGF और BORDA से

नीचे दी गई तस्वीर में देवनहल्ली FSTP की प्रक्रिया का प्रवाह दर्शाया गया ह।ै

क्रम विकास

	� 2015 –6 KLD के FSTP का उदघाटन और उसके फ़ौरन बाद संचालन और प्रबंधन का काम CDD सोसाइटी ने 
लिया

	� 2016 – मल कचरे के सुरक्षित डिस्पोज़ल के लिए अधिनियम पारित, ट्रक और FSTP के संचालन और प्रबंधन के लिए 
आउटसोर्सिंग की व्यवस्था, OSS के निर्माण की निगरानी और प्रॉपर्टी टैक्स में FSSM शुल्क भी शामिल करना।

	� 2017 – स्वाइल कंडिशनर की पहली खेप किसानो ंको दी गई ताकि वो उसका सुरक्षित दबुारा इस्तेमाल कर सकें

	� 2017-19 – स्लज डाइजेशन प्रोसेस में तकनीकी सुधार के लिए एनारोबिक स्टेबिलाइजशेन रिएक्टर बनाए गए और 
मंगलौर टाइल्स और सोलर रूफ की सहायता से ड्राइंग बडे का इस्तेमाल

	� 2019- TMC ने पूरा संचालन अपने हाथो ंमें लिया

	� 2020- FSTP का सिर्फ  ढाई साल बाद ही पूरी क्षमता पर इस्तेमाल होने लगा

IV.  उपलब्धियां

	� अनप्लांटड बडे टेक्नोलॉजी वाला देश का पहला नियोजित FSTP जिसकी नक़ल देवनहल्ली मॉडल के तौर पर की जा रही 
ह।ै

	� ये पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण पर काम करता ह ैऔर यहा ँबिजली का इस्तेमाल सिर्फ  ग्रीनहाउस की छतो ंके एग्जॉस्ट फैन्स 
के लिए किया जाता है

	� स्वाइल कंडिशनर बनता है जो न सिर्फ  रोगाणु मुक्त होता है बल्कि वो FCO के मानको ंके मुताबिक़ भी ह ैजिससे किसानो ं
को बहेतर फसल मिलने लगी है जबकि वो पहले सीध-ेसीध ेमल कचरे का ही इस्तेमाल करत ेथ।े स्वाइल कंडिशनर से 
FSSM की कुल आमदनी का 29% हिस्सा मिलता है

	� TMC ही शुल्क तय करता है ताकि डीस्लजिगं वहन करने योग्य हो
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V.  प्रभाव

	� ये इस बात का सबतू ह ैकि देवनहल्ली जसेै छोटे शहर में भी ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके उसका संचालन और 
प्रबंधन किया जा सकता ह।ै

	� शुरूआती देवनहल्ली FSTP डिज़ाइन पर आधारित, एक बहेतर FSTP का इस्तेमाल देश के कई राज्यों  में किया जा रहा है

	� इसने ये भी दिखा दिया ह ैकि रोगाणु मुक्त स्वाइल कंडिशनर भी को-कम्पोस्टिंग प्रक्रिया से बनाया जा सकता ह ैऔर स्वाइल 
कंडिशनर की क्षमता का सबतू ह,ै किसानो ंमें बढ़ती उसकी मागं

	� कई शहरो ंने अपनी FSSM नीतिया ँऔर दिशा-निर्देश बनाए हैं और उन्हों ने इससे जुड़े ख़ास तरीके अपनाए हैं

	� संचालक और ऑफिस रूम की लैंडस्केपि गं अब करीब-करीब हर FSTP की एक अहम ्खूबी बन गई है

	� देवनहल्ली में CSR निवेश भी आया जिससे ये एक आदर्श सेनिटशन शहर बनने के अपने सफ़र में और आगे बढ़ गया

	� देश-विदश के 3000 लोग, यहा ँFSSM और FS ट्रीटमेंट को देखने-समझने आ चुके हैं।

VI.  प्रतिफल और सबक

इस प्रोजके्ट के हर चरण में हिस्सेदारो ंका जड़ुा होना बहुत ज़रूरी ह ैताकि इसे लागू करने में ज्यादा देर न हो और ये लम्बे समय तक 
चलता भी रह।े

दबुारा इस्तेमाल को ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से जोड़ना ज़रूरी ह,ै उसे अलग नही ं किया जा सकता। को-कम्पोस्टिंग, देवनहल्ली में एक 
अच्छा विकल्प था क्योंकि  जो किसान स्वाइल कंडिशनर का इस्तेमाल कर रह ेथ ेवो FSTP के करीब ही रहत ेथ।े उन्हें अच्छी तरह से 
समझाया गया कि सीध ेआए मल कचरे की बजाय, ट्रीटड मल कचरे का इस्तेमाल ज्यादा बहेतर ह।ै

VII.  नक़ल की संभावनाएं

देवनहल्ली FSTP डिज़ाइन को एनारोबिक स्टेबिलाइजशेन रिएक्टर और ड्राइंग बड्ेस की प्रदर्शन क्षमता बढ़ाकर और बहेतर 
बनाया गया। ढेंकानाल, अगंुल, सिरिक्ल्ला, सिद्दिपेट ये सभी FSTPs इसी डिज़ाइन पर बनाए गए हैं और पूरे तमिलनाडु में 25 
से ज्यादा FSTPs इसी बहेतर डिज़ाइन पर बनाए जा रह ेहैं।

ये डिज़ाइन उन शहरो ंके लिए कारगर ह ैजहा ंट्रीटमेंट की क्षमता 25-30 KLD चाहिए और इसके इस्तेमाल से संचालन का खर्च 
भी कम किया जा सकता ह।ै

देवनहल्ली FSTP मल कचरे की को-कम्पोस्टिंग के लिए के फील्ड ट्रायल्स

अध्ययन में मखु्य साझीदार: कंसोर्टियम फॉर DEWATS डीसेमिनेशन सोसाइटी
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पुनः उपयोग और

संसाधन पुनः प्राप्ति

खण्ड-च



22.	वाई और सिन्नर एफएसटीपी में पुन: उपयोग और संसाधन पुन:प्राप्ति

सार-संक्षेप

देश भर में निर्मित बहुत सारे मल कचरा उपचार संयंत्रों  (एफएसटीपी) में एफएसटीपी से उत्पन्न उप-उत्पादो ं के पुनः उपयोग की 
अपार क्षमता ह ै। पुन: उपयोग और संसाधन पुनः प्राप्ति दृष्टिकोण संशोधित कचरे को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखन ेमें 
मदद करता ह ैऔर एक और अधिक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़न ेमें मदद कर सकता ह।ै इससे शहरो ंको आवास और 
शहरी मामलो ंके मंत्रालय (MoHUA) द्वारा निर्धारित जल प्लस स्थिति प्राप्त करन ेमें भी मदद मिल सकती ह।ै वाई और सिन्नर 
ऐसे शहरो ंके उदाहरण हैं जहा ंउपचारित अपशिष्ट जल और सूखे मल कचरे का लैंडस्केपि गं, शहरी वन और कृषि उद्देश्यों  के लिये 
पुन: उपयोग किया गया ह ैऔर पुन: उपयोग के लिए व्यापार मॉडल विकसित किए गए हैं।

I.  संदर्भ

वाई और सिन्नर भारत के महाराष्ट्र राज्य में दो मध्यम आकार के शहर हैं। इनकी स्वच्छता विशेषताओ ंऔर चुनौतियो ंमें वे भारत के उन 
अधिकाशं छोटे और मध्यम भारतीय शहरो ंका प्रतिनिधित्व करत ेहैं जिनमें भारत की लगभग 40% आबादी बसती है। वाई पंचगनी 
की तलहटी में स्थित ह ैऔर 43,000 की आबादी ह;ै सिन्नर नासिक के पास स्थित ह ैऔर एक तजे़ी से बढ़ता औद्योगिक शहर ह,ै 
जिसमें 72,000 की आबादी ह।ै

इन दोनो ं शहरो ं ने खुले में शौच, मल कचरे के अनुपचारित निपटान और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण जसैी असंख्य स्वच्छता समस्याओ ं
पर काब ूपाया और इन्हें MoHUA द्वारा ओडीएफ + + घोषित किया गया। वाई और सिन्नर ने दिखा दिया कि ऑनसाइट स्वच्छता 
प्रणालियो ंपर निर्भर शहर भी अपने नागरिको ंको उच्च गुणवत्ता, सस्ती, न्यायसंगत और समावेशी स्वच्छता सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। 
वाई और सिन्नर एक सेवा के रूप में सेप्टिक टैंको ंकी समयबद्ध डीस्लजिगं को लागू करने वाले और ऐसे एफएसटीपी की स्थापना करने 
वाले भी पहले शहर बन गये जहा ंउपचारित अपशिष्ट जल और सूखे मलकचरे को लैंडस्केपि गं, शहरी वानिकी और कृषि कार्यों के लिए 
पुन: उपयोग किया जा रहा ह ै।

II.  हस्तक्षेप

सेप्टिक टैंको ं की कभी कभार डीस्लजिगं और पर्याप्त उपचार सुविधाओ ं की अनुपलब्धता के कारण बढ़त े पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दों  
से निपटने के लिए वाई और सिन्रर की नगर परिषदो ं ने एक मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) योजना तयैार की। 
एफएसएसएम योजना में समयबद्ध डीस्लजिगं सेवा का प्रावधान और पर्याप्त उपचार सुविधाओ ं का निष्पादन शामिल था। योजना 
के अनुसार शहर के सभी सेप्टिक टैंक तीन साल में एक बार खाली किये जाएंगे और एकत्रित सेप्टेज का उपचार पर्याप्त उपचार कें द्रों  
में किया जाएगा। सेप्टेज के उपचार के लिए परिषद द्वारा आवंटित भूमि पर 70 केएलडी क्षमता का एक मल कचरा उपचार संयंत्र 
(एफएसटीपी) स्थापित किया गया, जो शहर के कें द्र से लगभग 5 किमी दूर है। वाई एफएसटीपी को बीएमजीएफ अनुदान द्वारा वित्त 
पोषित किया गया और सिन्नर एफएसटीपी को सिन्नर नगर परिषद द्वारा वित्त पोषित किया गया। इन दोनो ंएफएसटीपी का संचालन एक 
निजी संचालक ने किया।

चंूकि एफएसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल की मात्रा काफ़ी अधिक थी, इसलिए शहरो ंने ऑन-साइट और ऑफ-साइट पुन: उपयोग 
विकल्पों का पता लगाने का फ़ै सला किया। विस्तृत आकलन के आधार पर इन शहरो ंने साइट पर उप-उत्पादो ंका पुन: उपयोग करने 
का निर्णय लिया। सिन्नर और वाई एफएसटीपी में दोनो ंपरिषदो ंने लैंडस्केपि गं और शहरी वन के साथ एक संसाधन कें द्र स्थापित करने के 
लिए 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की। सिन्नर में परिषद ने इस लैंडस्के प और शहरी वन क्षेत्र के संचालन और प्रबंधन(ओएंडएम) के 
लिए निविदा के माध्यम से स्वयं सहायता समूहो ं(एसएचजी) के साथ काम किया, जबकि वाई में इसका प्रबंधन एक निजी एफएसटीपी 
ऑपरेटर द्वारा किया गया।
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III. लागू करने का तरीका

संभावित विकल्प ों की पहचान: पुन: उपयोग और संसाधन पुन:प्राप्ति योजना की 
रणनीति बनाने में पहला कदम उत्पन्न उपउत्पादो ंकी मात्रा और गुणवत्ता को समझना 
था। उत्पन्न मात्राओ ंका आकलन करने के बाद उनके संभावित प्रयोग को समझन ेके 
लिए उप-उत्पादो ंकी गुणवत्ता परीक्षण किए गए। एक बार अनुशंसित सीमाओ ं के 
भीतर पाए जाने के बाद विभिन्न उप-उत्पादो ंके पुन: उपयोग के ऑन-साइट ऑफ-
साइट विकल्पों की एक विस्तृत सूची विकसित की गई। इन विकल्पों का मूल्यांकन 
निम्नलिखित मापदंडो ंके आधार पर किया गया:

a. भूमि की उपलब्धता, उप-उत्पादो ंकी मात्रा और गुणवत्ता, पुन: उपयोग
विकल्प की साइट से दूरी जसेै भौतिक मापदंड

b. पूंजी और पुन:उपयोग विकल्प की लागत जसेै वित्तीय मापदंड

c. उप-उत्पादो ंकी मागं के संदर्भ में उपयोगकर्ता परिप्रेक्ष्य

योजना में शामिल हितधारक: मूल्यांकन चरण के दौरान स्थानीय सरकारी 
अधिकारियो,ं एफएसटीपी ऑपरेटर और उप-उत्पादो ं के संभावित उपभोक्ताओ ंके 
साथ उनके परिप्रेक्ष्य और आवश्यकताओ ंको समझन ेके लिए विभिन्न परामर्श किए 
गए। इसी समझ के आधार पर दोनो ं एफएसटीपी में शहरी वन और लैंडस्केपि गं 
के प्रस्ताव को लागू किया गया। सिन्नर के मामले में परिषद ने एक वर्ष के लिए 
एफएसटीपी में शहरी वन और लैंडस्केपि गं का प्रबंधन करने के लिए बोली प्रक्रिया 
के माध्यम से एक एसएचजी समूह के साथ अनुबंध किया। इसी तरह वाई की 
परिषद ने शहरी वन के विकास और प्रबंधन के 
लिए एफएसटीपी ऑपरेटर के साथ करार किया।

वित्त पोषण: दोनो ंनगर परिषदो ंने एफएसटीपीएस 
में लैंडस्केपि गं और शहरी वन के लिए 8000 
वर्गमीटर भूमि आवंटित की। सिन्नर एफएसटीपी 
में शहरी वन और लैंडस्केपि गं की स्थापना की 
पूंजीगत लागत बीएमजीएफ और एचएसबीसी 
द्वारा उपलब्ध कराई गई और वाई में इसे 
एफएसटीपी ऑपरेटर द्वारा वित्त पोषित किया 
गया। सिन्नर एफएसटीपी में लैंडस्के प और शहरी 
वन प्रबंधन के लिए ओ एंड एम लागत सिन्नर नगर परिषद द्वारा वहन की गई, जबकि वाई में इसे एफएसटीपी ऑपरेटर द्वारा वहन 
किया गया।

कार य्ान्वयन प्रक्रिया और चरण: सिन्नर में लैंडस्केपि गं और शहरी वन के चरण-1 को लागू किया गया, जिसमें मिट्टी के प्रकार के लिए 
उपयकु्त पौधो ंकी प्रजातियो ंकी रोपाई की गई। इस बीच एफएसटीपी स्थल से उपचारित अपशिष्ट जल को शहरी वन क्षेत्र में स्थानातंरित 
करने के लिए ड्रिप सिचंाई प्रणाली स्थापित की गई। इस अनुभव के आधार पर सिन्नर में शहरी वन के चरण-2 को लागू किया गया।

वाई के मामले में लैंडस्केपि गं पहले किया गया और उपचारित उपउत्पादो ंको लैंडस्केपि गं किये गये क्षेत्र और एसडबल्यूएम साइट पर 
बनाये गये बगीचे में इस्तेमाल किया गया। मिट्टी के प्रकार के आधार पर शहरी वन के लिए राजस्व उत्पन्न करने वाले पौधो ंकी प्रजातियो ं

सिनेर एफएसटीपी में शहरी वन 
और लैंडस्केपि गं

वाई एफएसटीपी में शहरी वन और लैंडस्केपि गं
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की पहचान की गई और फ़िलहाल इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा रहा ह ै। उपचारित अपशिष्ट जल को शहरी वन में पुन: उपयोग 
के लिए पंप किया जाएगा।नगर परिषद शहरी वन को विकसित करने और उसके प्रबंधन के लिये निजी ऑपरेटर से एक अनुबंध करेगी 
और इन संयंत्रों  से प्राप्त आमदनी को वाई नगर परिषद को सौपं दिया जायेगा।

दोनो ंशहरो ंमें शहरी वन और लैंडस्केपि गं स्थलो ंपर उपचारित ठोसो ंका उपयोग मिट्टी-समृद्ध के रूप में किया जाता ह:ै

सिन्नर एफएसटीपी में लैंडस्केपि गं और शहरी वन

वाई एफएसटीपी में लैंडस्केपि गं

IV. उपलब्धियां

� पुन: उपयोग विकल्पों  के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का नेततृ्व परिषद के अधिकारियो ंद्वारा किया गया, जिसने 
इन गतिविधियो ंपर स्थानीय सरकार के मज़बतू स्वामित्व को सुनिश्चित किया

� परिषद द्वारा सिन्नर एफएसटीपी में शहरी वन और लैंडस्के प क्षेत्र के रखरखाव के लिए एक अनुबंध के माध्यम से एसएचजी 
की महिलाओ ंको लगाया गया।
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V.  प्रभाव

दोनो ं एफएसटीपी में शहरी वन और लैंडस्के प क्षेत्र ने बनुियादी ढाचें में सौदंर्य मूल्य जोड़ा ह।ै मॉडल स्वच्छता कस्बों  के रूप में वाई 
और सिन्नर को इन एफएसटी में विकसित किए गए लैंडस्के प संसाधन कें द्रों  पर कई आगंतकु (हर साल लगभग 500) आते हैं। शहर 
इन कें द्रों  पर विभिन्न हितधारको ंका प्रशिक्षण और दौरा कराता है और इनके साथ शहर की स्वच्छता यात्रा को साझा करता ह।ै इसके 
अलावा एक पानी की कमी वाला शहर होन े के नाते सिन्नर को उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करके और वैकल्पिक जल स्रोतो ं
के ख़र्चे से बचने से बहुत लाभ हुआ ह।ै

VI. प्रतिफल और सबक

पुन: उपयोग और संसाधन पुन:प्राप्ति दृष्टिकोण से इस बात पर कि कचरे को तो हर हाल में निपटाना ही पड़ेगा, की बजाएइसे एक 
चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़न ेके लिए एक मूल्यवान संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ध्यान कें द्रित करने में 
मदद मिली ह।ै

इस दृष्टिकोण को सफल बनाने में मदद करने वाली कुछ प्रमुख बातें:

.1 शहर के स्तर पर स्वामित्व–वाई और सिन्नर नगर परिषदो ंने पुन: उपयोग और पुनः प्राप्ति दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता
और लाभो ंको पहचाना, जिसके चलते वो परियोजना कार्यान्वयन के सभी चरणो ंमें शामिल हो रहे हैं। नतीजतन, उन्हें पुन:
उपयोग के लिए लागू किए गए हस्तक्षेपो ंका पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता ह।ै

.2 विकल्प चुनन ेके लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण–विकल्प की पहचान करने के निर्णय से पहले कुछ मापदंडो ंका आकलन
करने के लिए ऑफ-साइट और ऑन-साइट, दोनो ंपुन: उपयोग विकल्पों को देखन ेकी आवश्यकता ह।ै

.3 हितधारको ंके साथ सक्रिय परामर्श और बातचीत–किसी विशेष विकल्प के लिये आम सहमति बनाने के लिए सरकार और
निजी संस्थाओ ंसहित सभी हितधारको ंके साथ सक्रिय परामर्शों की आवश्यकता ह।ै

VII. नकल की संभावनाएं

भारत में बहुत सारे एफएसटीपी स्थापित किये जाने हैं, इसलिए वाई और सिन्नर में खोज ेगए पुन: उपयोग विकल्पों को बढ़ाने की 
अपार संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में, एक राज्य स्तरीय निर्देश के अनुसार लगभग 311 एफएसटीपी का निर्माण किया जा रहा है और 
शहरो ंको उप-उत्पादो ंका पुन: उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। खोपोली और वीटा जसेै कई शहरो ंने अपने एफएसटीपी में 
लैंडस्के प गार्डन बनाये हैं और उपउत्पादो ंका पुन: उपयोग करना शुरू कर दिया ह।ै इसी तरह सतारा में पुन: उपयोग के विकल्पों  
की योजना बनाई जा रही ह।ै

अध्ययन में मखु्य साझीदार : सेंटर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन, सीआरडीएफ, सीईपीटी यनुिवर्सिटी
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एफएसएसएम योजना, 
इसे बढ़ाने और

रखरखाव के संबल

खण्ड-छ



23. तमिलनाडु में एफएसएसएम को बढ़ाने के लिए एक राज्य निवेश योजना

मूल विचार

शहरो ं के आसपास के जल निकायो ंमें सेप्टेज के असुरक्षित निपटान की प्रथा से संभावित पीने का पानी प्रदूषित होता ह।ै ऐसी 
प्रथाओ ंको कम करने के लिए उपचार सुविधाओ ंके निर्माण को महत्वपूर्ण कदम समझत ेहुए राज्य निवेश योजना (एसआईपी) 
ने तमिलनाडु में प्रमुख रूप से 663 शहरी स्थानीय निकायो ं(ययएूलबी) के उपचार पर ध्यान कें द्रित किया। यह योजना ज़्यादातर 
मामलो ंमें इस बात पर आधारित थी कि शौचालयो ंऔर सेप्टिक टैंको ं के निर्माण के लिए शुरुआती निवेश घरो ं से आएगा, और 
जहा ंडीस्लजिगं ट्रक निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित होगंे वही ंउपचार और शोधन का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाएगा। 75% शहरी 
आबादी तक सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ 2018 में, तमिलनाडु सरकार द्वारा इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के 
लिए अपनाया गया।

I.  संदर्भ

हाल ही के आकंड़े बताते हैं कि पूरे शहरी तमिलनाडु में लगभग 70% घर ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियो ं(ओएसएस) से और 30.3% 
पाइप सीवर प्रणाली से जडु़े हैं। पाइप सीवर प्रणालियो ं से उत्पन्न मल का उपचार मल उपचार संयंत्रों  (एसटीपी) में किया जाता है। 
2017 में तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों  में उत्पन्न मल राज्य में उपचार के लिए स्थापित क्षमता से तीन गुना था। इसके अलावा समुचित 
उपचार क्षमता के अभाव में ओएसएस से संग्रहित मल कचरे का शहरो ंके आसपास के जल निकायो ंमें असुरक्षित निपटान जारी था। 
मल कचरा उपचार संयंत्रों  (एसटीपी) जसैी समुचित सुविधाओ ंकी अनुपस्थिति के कारण संभावित पेयजल स्रोतो ंमें प्रदूषण हो रहा था। 
ऐसी प्रथाओ ंको कम करने के लिए उपचार सुविधाओ ंके महत्व को समझत ेहुए तमिलनाडु सरकार ने 2018 में राज्य भर में उपचार 
सुविधाओ ंको बढ़ाने के लिए राज्य निवेश योजना (एसआईपी) को अपनाया। जहा ंएसआईपी का फोकस उपचार के लिए आधारिक 
संरचना उपलब्ध कराने पर था वही ंस्वच्छता श्रृंखला के साथ अन्य निवेश आवश्यकताओ,ं जसेै शौचालयो ंव सेप्टिक टैंको ंकी निर्माण 
लागत ज़्यादातर परिवारो ंद्वारा वहन की गई और डीस्लजिगं ट्रको ंका प्रबंध निजी क्षेत्र द्वारा किया गया।

II. हस्तक्षेप

2014 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में स्थानीय निकायो ंको सेप्टेज प्रबंधन के लिये संचालन दिशा निर्देश जारी किये। इन दिशा 
निर्देशो ंका लक्ष्य शौचालयो ं के निर्माण से आगे सेप्टेज के सुरक्षित निपटान के लिए उपचार कें द्रों  में संग्रहण और प्रबंधन के संचालन 
को सुनिश्चित करना था। इन दिशा-निर्देशो ं को लागू करने के लिए समुचित उपचार कें द्रों  के निर्माण को एक महत्वपूर्ण कदम के 
तौर पर समझा गया। 2018 में,राज्य भर में उपचार सुविधाओ ंको बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु शहरी स्वच्छता समर्थन कार्यक्रम 
(टीएनयएूसएसपी) ने एसआईपी को तैयार किया। यह योजना 663 शहरी स्थानीय निकायो ं(यएूलबी) में चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह 
स्वच्छता कवरेज के लिए आवश्यक निवेश के आकलन के लिए तयैार की गई थी।

इसे तीन सिद्धांतों  पर आधारित किया गया:

.1 मल के साथ सेप्टेज के सह-उपचार के लिए मौजदूा उपचार सुविधाओ ंका उपयोग: ओ जी ने मौजदूा सेप्टेज उपचार संयंत्रों
(एसटीपी) की अतिरिक्त क्षमता को मल कचरे के सह-उपचार में इस्तेमाल किये जाने की संभावना पर प्रकाश डाला।
मौजदूा और नये एसटीपी में सह-उपचार एसआईपी के कार्यान्वयन के प्रमुख सिद्धांतो ंमें से एक के रूप में सामन ेआया।
एसआईपी ने एक सह-उपचार मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें मौजदूा और सक्षम एसटीपी में डिकें टिंग स्टेशनो ंऔर पंपिगं
स्टेशनो ंको उन्नत करके कम से कम लागत और समय में सह-उपचार शुरू किया जा सकता ह।ै
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.	2 एक समूह-दृष्टिकोण को अपनाना: समूह दृष्टिकोण, जिसकी ओ.जी। में सिफ़ारिश की गई ह,ै द्वारा 10 किलोमीटर के दायरे 
के भीतर मौजदूा और सक्षम उपचार कें द्रों  के आसपास यएूलबी का समूह बनाया गया।

इस दृष्टिकोण को एसआईपी के पहले चरण से लेकर चौथ ेचरण तक शामिल किया गया। इससे एसआईपी को मौजदूा 
स्रोतो ंव उपचार क्षमता का फ़ायदा मिला और उपचार को बढ़ान ेके लिए आवश्यक निवेश का बहेतर उपयोग हो पाया।

.	3 चरणबद्ध कार्यान्वयन: एसआईपी न ेएक पाचं चरणो ंके कार्यक्रम के ज़रिये ज़्यादा से ज़्यादा शहरी आबादी को कवर करन े
का लक्ष्य निर्धारित किया। उदाहरण के तौर पर पहले और दूसरे चरण में सह-उपचार और शहरी स्थानीय निकायो ं(यएूलबी) 
के समूहीकरण स्वच्छता प्रणालियो ंद्वारा राज्य की 50% से ज़्यादा आबादी तक सेवाएं पहुंचान ेपर ध्यान कें द्रित किया गया।

III.  लागू करने के तरीक़े

एसआईपी न ेउपचार सुविधाओ ंको बढ़ान ेके लिए निम्नलिखित पाचं चरणो ंका प्रस्ताव रखा:

.	1 चरण I और II: एसटीपी साइटो ंपर डीकें टिंग स्टेशनो ंका प्रावधान: बड़े एसटीपी में अतिरिक्त क्षमता होती ह ै जिसका 
उपयोग मल कचरा और सेप्टेज के उपचार में किया जा सकता ह।ै इसलिए प्रस्ताव रखा गया कि पहले और दूसरे चरण में 
एक एसटीपी के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजदू शहरी स्थानीय निकायो ंके मल कचरे और सेप्टेज का उपचार प्रस्तावित 
एसटीपी में किया जाएगा,जिसके साथ उनका समूह बनाया गया ह।ै

.	2 चरण III: नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन साइटो ंका उपयोग: शहरी स्थानीय निकायो ंके लिए खाद बनान ेके लिए 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए स्थान आरक्षित करना अनिवार्य ह।ै इन साइटो ंका कुछ ख़ास इस्तेमाल नही ं
होता। नतीजतन तीसरे चरण में एफएसटीपी को नगर पालिका की एसडब्ल्यूएम साइटो ंपर स्थापित किया जाएगा।

.	3 चरण IV: कस्बा पंचायतो ंमें संसाधन पुन: प्राप्ति पार्कों का उपयोग: चौथ ेचरण में एफएसटीपी के निर्माण के लिए कस्बा 
पंचायतो ंमें उपलब्ध रिसोर्स रिकवरी पार्क  (आरआरपी) की ज़मीनो ंका उपयोग किया जाएगा और तीसरे चरण की तरह 
हर एफएसटीपी एक यएूलबी समूह को सेवाएं देगा।

.	4 चरण IV: आत्मनिर्भर शहर: इस चरण में उन शहरो ंको शामिल किया गया ह ैजो पिछले चरणो ंमें किसी भी समूह में 
शामिल नही ंकिए गए थ ेऔर जिन्हें स्वतंत्र उपचार विकल्पों की आवश्यकता होगी।

    
चित्र 12: एसआईपी के पाचं चरणो ंके माध्यम से कवरेज 

स्रोत: TNUSSP विश्लेषण, 2018
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चरण III के लिए निवेश हासिल करना: 2018 में एक सरकारी आदेश के ज़रिए एसआईपी का अधिग्रहण किया गया, जिसमें 
एसआईपी के तीसरे चरण के तहत कार्यान्वित होने वाले 49 एफएसटीपी के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटन भी शामिल था। 
बाद में 2019 की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश (Ms) No.12 जारी किया, जिसमें कस्बा पंचायतो ंमें 11 
एफएसटीपी के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंज़ूरी दी गई। फ़िलहाल तमिलनाडु सरकार पहले और तीसरे 
चरण के कार्यान्वयन पर एक साथ काम कर रही है।

एफएसटीपी का कार्यान्वयन: फ़िलहाल राज्य भर में 60 एफएसटीपी निर्माणाधीन हैं। तमिलनाडु में नए एफएसटीपी के कार्यान्वयन में 
गुणवत्ता आश्वासन (क्यू.ए.) और तकनीकी समर्थन का दायित्व तमिलनाडु शहरी स्वच्छता समर्थन कार्यक्रम (टीएनयएूसएसपी) को 
सौपंा गया।

एसटीपी में सह उपचार का कार्यान्वयन: राज्य भर में 50 एसटीपी को सह उपचार के लायक बनाया जा रहा ह।ै आवश्यक आधारिक 
ढाचें और अन्य संचालन सुधारो,ं जिन से सह उपचार में कम से कम लागत आए, के बारे में सुझाव देने के लिये एसटीपी का एक विस्तृत 
मूल्यांकन किया गया।

उपचार कें द्रों  के चालू होने पर ये कुल 192 शहरी स्थानीय निकायो ं (यएूलबी) को सेवाएं देंगे। इनमें चाह ेवो आत्मनिर्भर कें द्र हो ंया 
यएूलबी के एक समूह द्वारा साझा रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक सार्वजनिक उपचार कें द्र हो।

एक औपचारिक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओय)ू तयैार किया गया जिसके तहत शहरी स्थानीय निकाय 
आगामी साझा उपचार सुविधाओ ंका उपयोग करेंगे।

IV.  उपलब्धियां

एसआईपी के ज़रिये अपनाई गई महत्वपूर्ण नई पद्धतिया:ं

1.	 सह-उपचार से मौजदूा उपचार कें द्रों  के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग से उपचार को बढ़ाना।

2.	 शहरी स्थानीय निकायो ंका समूहीकरण, जिससे छोटे यएूलबी उपचार कें द्रों  और इनके संचालन और रखरखाव की लागत 
को अन्य बड़े यएूलबी के साथ साझा कर सकत ेहैं।

3.	 नये एफएसटीपी मौजूदा एसडब्ल्यूएम और आरआरपी के साथ स्थापित किए जाने से ज़मीनो ंकी उपलब्धि संबंधी समस्या 
का कम हो जाना।

V.  प्रभाव

एसआईपी के अभिग्रहण से तमिलनाडु केवल उपचार आधारिक ढाचें को ही तजे़ी से बढ़ाने में सक्षम नही ंहुआ, बल्कि राज्य भर में मल 
कचरा और सेप्टेज प्रबंधन एफएसएसएम के कार्यान्वयन में भी तजे़ी आई। 230 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा एक मामूली राशि के निवेश से 
आशा ह ैकि 2021 के अतं तक राज्य की 75% शहरी आबादी तक सेवाएं पहुंच जाएंगी।

तालिका 9: शहरी आबादी को कवर करन ेके लिए प्रत्याशित रोडमैप (चेन्नई के सिवा)

क्रमाकं विवरण पी 1 पी 2 पी 3

1 एसटीपी स्थानो ंकी संख्या 41 34 49

2 शहर कवरेज-    

2.1 निगम (एक्ससीएल चेन्नई) 8 3  

2.2 नगर पालिकाओं 26 30 51
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2.3 नगर पंचायतें 35 53 59

2.4 कुल शहरो ंको कवर किया गया 69 86 110

3 परिवारो ंका कवरेज- 24,08,835 13,39,048 9,48,335 

3.1 एचएच यजूीएसएस के तहत कवर किया गया 7,41,487 1,95,131  —

3.2 एफएसटीपी के तहत कवर किया गया एचएच 16,67,348 11,43,917 9,48,335 

3.3 व्यक्तियो/ंएचएच की संख्या 3.86 3.82 3.89

4 जनसंख्या कवरेज 92,91,118 51,11,371 36,90,113 

5 संचयी जनसंख्या कवरेज 40% 60% 75 %

ये आगामी कें द्र संसाधन पुन:प्राप्ति और पुनःउपयोग में योगदान के साथ-साथ आमदनी के नए अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। उपचार 
प्रणालियो ंके बहेतर संचालन और प्रावधानो,ं जिनसे गुणवत्ता पैमानो ंको हासिल किया जाता ह,ै की बढ़ोतरी में एसआईपी की एक अहम 
भूमिका ह ैऔर जिसके चलत ेराज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता ह।ै

VI.  प्रतिफल और सबक

तमिलनाडु उन पहले राज्यों  में से एक था जिन्हों ने राज्य में टिकाऊ और समावेशी स्वच्छता को पाने के लिए एफएसएसएम के महत्व 
को समझा। हालाकंि भले ही राज्य में एफएसएसएम को को एक किफ़ायती स्वतंत्र समाधान और एक नेटवर्क  सिस्टम के पूरक, दोनो ं
रूपो ंमें अपनाया जाने के लिये बड़ी तजे़ी से काम हो रहा था लेकिन पूरे एफएसएसएम के लिये साख और समर्थन बनाने के लिए कुछ 
महत्वपूर्ण प्रयासो ंकी ज़रूरत थी। इस सिलसिले में एसआईपी के अधिग्रहण से पूर्ण स्वच्छता चक्र के साथ अन्य हस्तक्षेपो ंको भी प्रेरणा 
मिली और राज्य में शहरी समुदायो ंमें एफएसएसएम और डब्ल्यूएएसएच के बारे में और ज़्यादा जागरुकता पैदा करने से बहेतर स्वच्छता 
परिणाम सामने आए।

VII.  नकल की संभावनाएं

तमिलनाडु राज्य निवेश योजना को मज़बतूी प्रदान करन ेवाले सिद्धांतो ंको भारत के कई अन्य राज्यों  में पहले ही अपनाया जा चुका ह।ै 

यह दृष्टिकोण उपचार आधारिक ढाचें और एफएसएसएम को और ज़्यादा गति देने के लिए किफ़ायती और संसाधन- अनुकूलन के साधन 

प्रस्तुत करता ह।ै

प्रमखु केस स्टडी सहयोगी: इंडियन इंस्टीट्यूट फारॅ ह्यूमन सेटलमेंटस् (आईआईएचएस)
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एक्ज़िबिट 6

पृष्ठभूमि

स्वच्छता एक राज्य स्तर का विषय ह ैऔर ULBs, FSSM सहित स्वच्छता पहलो ंके ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतंिम छोर 
तक ज़िम्मेदार हैं। एक ओर जहा ंFSSM में राष्ट्रीय और राज्य नीति हस्तक्षेप के तहत कार्य करन ेके लिए एक रूपरेखा प्रदान की जाती 
ह,ै वही ंयह स्थानीय लोगो ंकी प्रभावशाली कार्यप्रणाली ही ह ैजो परिणामो ंको ज़मीन पर उतारने में मदद करती ह।ै जहा ँराजनैतिक 
इच्छाशक्ति और स्थानीय चैंपियन सकारात्मक परिवर्तन पैदा करन ेमें सक्षम रह ेहैं, वही ंFSSM में एक समान परिणाम केवल संस्थागत 
व्यवस्था की उपस्थिति और संरचित निगरानी के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकत ेहैं। राज्यों  न ेमहसूस किया ह ैकि ऐसे संस्थागत तंत्रों  
के अभाव के परिणामस्वरूप विभिन्न हितधारको ंके बीच भूमिकाओ ंऔर ज़िम्मेदारियो ंके बारे में सही जागरूकता नही ंहोती जिससे उनके 
बीच सही समन्वय और सहयोग नही ंहो पाता। इसकी अनुपस्थिति स्थानीय शासन प्रणालियो ंके भीतर संसाधनो ंके क्षमता निर्माण को भी 
रोकती ह ैऔर समुदाय-खरीद में बाधा डाल सकती ह ै। इसलिए उन्हों ने समर्पित संस्थागत संरचनाओ ंऔर नोडल निकायो ंकी स्थापना 
में निवेश किया ह ैजो रणनीति, डिजाइनिगं और निगरानी के माध्यम से FSSM एजेंडा को चलाने में मदद कर सकत ेहैं। ULBs को 
भी संस्थागत संरचनाओ ंको स्थापित करन ेके लिए प्रोत्साहित किया गया ह,ै जिससे FSSM पहलो ंके स्वामित्व को मज़बतू करन ेऔर 
समयबद्ध परिणाम देने के लिए सभी हितधारको ंके बीच आम सहमति बनान ेमें मदद मिलती ह।ै प्रत्येक क्षेत्र की ज़रूरतो ंके आधार पर 
ये संरचनाएं सिटी सेनिटशन टास्क फोर्स (CSTF), वार्ड सचिवालयो,ं परियोजना निगरानी समितियो,ं सेप्टेज सेल आदि का रूप लेती हैं। 
सामाजिक जडु़ाव और जागरूकता निर्माण गतिविधियो ं के माध्यम से सामुदायिक ख़रीद सुनिश्चित करन ेके लिए स्वयं सहायता समूहो ं
(SHGs) जसेै समुदाय आधारित संगठनो ंको भी लिया जाता ह ै।

हस्तक्षेप

कुछ राज्यों  न ेFSSM पर विशेष ध्यान देत ेहुए राज्य और ज़मीनी स्तर पर समर्पित एंगेजमेंट प्लेटफारॅ्म बना कर उन्हें समर्पित संसाधन 
प्रदान किए हैं और उनके क्षमता निर्माण में निवेश किया ह।ैराज्य स्तर पर इस तरह की पहलो ंको कें द्रीकृत करन ेऔर चलाने में सहयोग 
करन ेवालो ंमें निम्नलिखित तंत्र शामिल हैं:

	� राज्य परियोजना सलाहकार या निगरानी समितिया:ं FSSM पर संबंधित राज्य कार्यों को सुव्यवस्थित करने और निर्णय 
लेने के लिये आधं्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों  में इस तरह के प्लेटफार्म बनाए गए थ।े इसमें प्रमुख 
सचिव, नगरीय प्रशासन निदशक, अपर सचिव, इंजीनियरिंग विभागो ं के सदस्य सचिव और परियोजना निदशक, ज़िला/
नगर प्रतिनिधि, चिकित्सक व सलाहकार और अन्य विशेषज्ञों  जसेै प्रमुख निर्णय निर्माता शामिल हैं। FSSM पर प्रगति का 
आकलन करने और काम में तजे़ी के लिए समय पर निर्णय लेने के लिए ये समितिया ं तिमाही आधार पर एक साथ बठैक 
करती हैं।

	� FSSM के लिए समर्पित सेप्टेज सेल- उड़ीसा वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के भीतर एक सेप्टेज सेल बनाया गया है। यह 
प्रकोष्ठ एक औपचारिक निकाय ह ैजो शहरी उड़ीसा में FSSM से संबंधित सभी गतिविधियो ंके निष्पादन के लिए उत्तरदायी 
ह।ै इसमें परियोजना अभियंताओ ंऔर उप परियोजना अभियंताओ ंद्वारा समर्थित मुख्य अभियंता के नेततृ्व में अधिकारियो ं
का एक नामित समूह शामिल ह।ै यह सेल FSSM पहलो ंकी देखरेख, डिज़ाइनो ंकी समीक्षा, और समय पर परियोजना 
को पूरा करने के प्रबंधन के लिए समर्पित ह ै।

	� आधं्र प्रदेश में स्वच्छ आधं्र निगम- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों  में स्वच्छता तक सार्वजनिक पहुंच हासिल करने के प्रयास में 
राज्य ने 2015 में स्वच्छ आधं्र निगम की स्थापना की। FSSM के नज़रिये से यह घरेलू शौचालयो ंके निर्माण , CT/PT 
के साथ-साथ IEC और BCC की बहुत सी गतिविधियो ंका संचालन करता ह ै। SAC पर राज्य में FSTPs के निर्माण के 
लिए निविदाएं जारी करने की भी ज़िम्मेदारी ह।ै इसके अलावा यह आधं्र में ULBs में शौचालयो ंके निर्माण और रखरखाव 
की स्थिति का सर्वेक्षण और एक डैशबोर्ड भी मेंटेन करता ह।ै

संस्थागत व्यवस्था और संरचित निगरानी
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	� ज़मीनी स्तर/स्थानीय स्तर की संरचनाएं, जिन्हों ने स्थानीय समुदाय सहित विभिन्न हितधारको ंको एक साथ लाकर FSSM 
को हासिल करने के लिए व्यवस्थापन और संस्थान उपायो ंमें मदद की ह,ै इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं:

	� वार्ड सचिवालय, हाल ही में आधं्र प्रदेश के लिए अनूठा मॉडल- ULB में नगर आयकु्त के तहत स्थापित, सचिवालय 
अधिकारी, समुदाय की स्वच्छता चितंाओ ंको दूर करने और अपने संबंधित वार्डों में स्वच्छता की स्थिति को बहेतर करने 
के लिए Gender Forum के सदस्यों  के साथ मिलकर काम करत ेहैं। Gender Forums के साथ मासिक बठैकें  
आयोजित की जाती हैं, जिससे तरंुत शिकायत निवारण में मदद मिलती ह ैऔर स्वच्छता परियोजनाओ ंके काम में तेज़ी 
आती ह।ै

	� सिगंल विडंो फोरम भुवनेश्वर–भुवनेश्वर के निवासियो ंको समय-समय डीस्लजिगं के लिये प्रोत्साहित करने के प्रयास में एकल 
खिड़की प्लेटफार्म सभी बीएमसी वार्डों में स्थापित किये गये। यह पहल 513 HHs को निजी ऑपरेटरो ंके साथ जोड़ने में 
सफल रही और 152 से अधिक परिवारो ंके लिए रियायती लागत पर सेवाएं प्रदान करती ह ै। यह प्रक्रिया तीन स्तरो ंपर 
कार्य करती है–शहर, वार्ड और झगु्गी बस्ती । शहर स्तर पर, प्रशिक्षित SWF का एक प्रतिनिधि BMC कार्यालय में हर 
रोज़ उपलब्ध रहगेा ताकि बीएमसी कार्यालय से विभिन्न मलिन बस्तियो ंके लिये सेसपूल वाहनो ंको रवाना करने और उनकी 
आवाजाही पर निगरानी की जा सके। इसका पूरा रिकारॅ्ड रखा जाएगा और इसका ट्रैक रखत ेहुए इसकी जानकारी वार्ड 
स्तरीय सिगंल विडंो फोरम के सदस्यों  को भेजी जाएगी। वो बदले में सामुदायिक प्रबंधन समिति (CMC) के सदस्यों  के 
साथ दिन की योजना की पुष्टि करेंगे । CMC के सदस्य बदले में स्वयंसेवको ंकी एक टीम के साथ घरो ंको तयैार करेंगे जो 
घरेलू स्तर पर डीस्लजिगं की गुणवत्ता को ट्रैक करने और रिकॉर्ड करने में उनका सहयोग कर रह ेहैं । यहा ंCMC गर्भवती 
और स्तनपान कराने वाली महिलाओ,ं लंब ेसमय से बीमार व्यक्ति, विकलागं और SC/ST आदि परिवारो ंके साथ कमज़ोर 
और सीमातं परिवारो ंको प्राथमिकता देने का काम करता ह ै।

प्रभाव

		 विभिन्न स्तरो ं पर संस्थागत तंत्र होना, FSSM पहलो ं की तात्कालिकता को पहचानने में सहयोगी, बहेतर निगरानी और 
समयसीमा का पालन सुनिश्चित करता ह।ै

		 इन संरचनाओ ंके परिणामस्वरूप हितधारको ंमें भूमिकाओ ंऔर ज़िम्मेदारियो ंकी बहेतर समझ और बहेतर समन्वय हुआ।

		 संरचित संस्थागत तंत्र बहु-हितधारक बातचीत को सुगम बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करत ेहैं,जो समुदाय 
ख़रीद को जटुाने की दिशा में बहुत आगे तक जात ेहैं, जिससे समावेशी स्वच्छता सुनिश्चित होती है ।
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24. गैर-सीवर स्वच्छता के लिए क्षमता निर्माण: स्वच्छता क्षमता निर्माण प्लेटफार्म से
जानकारियां, NIUA

मूल विचार

गैर-सीवर स्वच्छता और मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) की योजना, डिजाइनिगं और कार्यान्वयन के लिए शहर और 
शहर के अधिकारियो ंकी क्षमता बनाने के लिए 2016 में स्वच्छता क्षमता निर्माण प्लेटफार्म (SCBP) की स्थापना की गई थी। 
पिछले कुछ वर्षों में SCBP राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर FSSM पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और सीखने की सामग्री विकसित करने 
के लिए सहयोग करने वाले भागीदारो ं के एक मंच के रूप में विकसित हुआ ह।ै यह मंच भारत सरकार के मौजदूा राष्ट्रीय शहरी 
स्वच्छता कार्यक्रमो ंऔर मिशनो ंके तहत राष्ट्रीय नोडल प्रशिक्षण संस्थानो ंके साथ साझदेारी करके राज्य और गैर-राज्य कर्मचारियो ं
की क्षमता निर्माण ज़रूरतो ंको पूरा करता ह ै। FSSM को आगे बढ़ाने की मुहिम में भारत के 17 राज्यों  में करीब 500 कस्बों  
तक इसकी पहुंच में इस मंच की अहम भूमिका रही ह।ै

I.  संदर्भ

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी आबादी लगभग 37.7 करोड़ थी, देश की कुल आबादी का एक तिहाई से बस 
थोड़ा सा कम। शहरी आबादी में 2001 और 2011 के बीच उछाल देखा गया और मौजदूा स्वच्छता बनुियादी ढाचें पर भार डालत ेहुए 
इसमें तजे़ी से बढ़ोतरी जारी है । इसके अलावा केवल एक छोटी सी संख्या में ही भारतीय शहरो ंको स्वच्छता बनुियादी ढाचें के नेटवर्क  
की सुविधाएं हासिल हैं और शहरीकरण की गति स्वच्छता के लिए बनुियादी ढाचें के नटेवर्क  के विस्तार की दर से ज़्यादा तजे़ है। यह 
शहरो ंऔर राज्यों  को विकें द्रीकृत स्वच्छता सेवाओ ंऔर संबंधित बनुियादी ढाचें को अपनाने के लिए स्वच्छता नेटवर्क  की ज़रूरत पर 
ज़ोर देता ह ै। विकें द्रीकृत स्वच्छता के पूर्ण दायरे को साकार करने के लिए व्यापक क्षमता निर्माण की आवश्यकता है ।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, गैर-सीवर स्वच्छता प्रणालियो ंपर काम करने वाले कई संगठन प्रयासो ंऔर संसाधनो ंको एकाग्र करने, 
दक्षता बढ़ाने, काम के दोहराव से बचने और सभी हितधारको ंके लिए एक सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मल कचरा 
और सेप्टेज मैनेजमेंट एलायंस (FSSM Allaince) के तहत एक साथ आए।

II. हस्तक्षेप

गैर-सीवर स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हस्तक्षेपो ं को मज़बतू करने के लिए 2016 में स्वच्छता क्षमता निर्माण मंच 
(SCBP) की स्थापना की गई, ताकि गैर-सीवर स्वच्छता और मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (FMMS) की योजना,डिज़ाइनिगं और 
कार्यान्वयन के लिए शहर और कस्बों  के अधिकारियो ंकी क्षमताओ ंका निर्माण किया जा सके।।

SCBP केवल कुछ कस्बों  की क्षमता को बढ़ाने से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और जानकारी की सामग्री विकसित करने 
में सहयोगी भागीदारो ंके एक प्लेटफार्म के तौर पर विकसित हुआ। इस कार्यक्रम ने तीन राज्यों  में अपने क्षमता विकास दृष्टिकोण को 
परखा और विकसित किया, और भारत सरकार के मौजदूा राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता कार्यक्रमो ंऔर मिशनो ंके तहत राष्ट्रीय नोडल प्रशिक्षण 
संस्थानो ंके माध्यम से राज्य और नगर स्तर के सरकारी प्रशासको ंऔर इंजीनियरो ंतक प्रचार-प्रसार की पहुँच बनायी । FSSM प्रशिक्षण 
मॉड्यूल, शिक्षा और नोडल प्रशिक्षण संस्थानो ंके साथ जडु़ाव से एक मानक राज्य FSSM क्षमता विकास ढाचंा विकसित किया गया।

III. लागू करने के तरीक़े

हालाकंि प्रारंभिक ध्यान सहयोगी संगठनो ंकी क्षमताओ ंको बढ़ाने पर था, दीर्घकालीन लक्ष्य कें द्रीय क्षमता निर्माण हब के नेतृत्व में राज्य 
और शहर सरकारो ंको तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इन संगठनो ंको मज़बतू करना था ।
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इस समझ के आधार पर कि प्रभावी क्षमता निर्माण तभी हो सकता ह ैजब न्यूनतम एंगेजमेंट और आउटरीच हासिल की जाये, SCBP 
ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर FSSM में एक बड़ा परिवर्तन करने के अपने प्रयासो ं को बढ़ाया । प्रशिक्षण सामग्री के विकास और 
प्रशिक्षण देने के लिए बहु सारे संगठनो ंऔर संस्थानो ंके साथ साझदेारिया ंकी गईं। इसके अलावा नीति और तकनीक सम्बं धी जानकारी 
के लिए भी सहयोग दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में, SCBP ने भारत के 17 राज्यों  में लगभग 500 शहरो ंतक अपनी पहुंच का विस्तार किया है। शहरी स्थानीय 
निकायो,ं राज्य और पैरा-स्टेट एजेंसियो ं के अधिकारियो ं के लिए क्षमता निर्माण के अलावा SCBP अब निजी क्षेत्र के सलाहकारो,ं 
निर्वाचित प्रतिनिधियो,ं शिक्षाविदो ंऔर गैर-सरकारी संगठनो ंके लिए FSSM में क्षमता निर्माण के लिये सहयोग करता ह।ै इन कार्यों 
का तीन मुख्य क्षेत्रों  में एकीकरण किया जा सकता ह:ै

.1 राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण

a. ATI नैनीताल के साथ साझदेारी में उत्तराखंड के 91 कस्बों  और शहरो ंके अधिकारियो ंका क्षमता निर्माण

b. राज्य FSSM परिप्रेक्ष्य (राजस्थान और उत्तराखंड)

c. FSSM परिप्रेक्ष्य के साथ शहर स्वच्छता योजनाएं (उड़ीसा के 4 शहर)

d. राजस्थान के 191 यएूलबी और उत्तराखंड के 91 ULBs का ODF और FSSM के लिए समर्थन

e. उत्तर प्रदेश के 61 AMRUT शहर और उत्तराखंड के 15 NMGC शहरो ंको FSSM के लिए समर्थन

f. राज्यों  (उत्तराखंड, यपूी, बिहार, पोर्ट ब् लेयर और राजस्थान) में मल कचरा उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पहली
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

.2 राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत क्षमता निर्माण

a. 13 नोडल AMRUT संस्थानो ंका क्षमता निर्माण

b. योजना और प्रौद्योगिकी के लिए समर्थित राज्य और अर्द्ध-राज्य एजेंसियां

c. 17 राज्यों  के 5000 अधिकारियो ंको FSSM प्रशिक्षण प्रदान किया गया

d. 7 राज्यों  के 80 ULB अधिकारियो ंको देवनाहल्ली FSTP संयंत्र में एक्सपोज़र विज़िट के लिए ले जाया गया

.3 साक्ष्य आधारित वकालत

a. चार राज्यों  (उत्तराखंड, य.ूपी., बिहार और ए.पी.) के लिए FSSM के लिए ‘प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन’ शुरू
किया गया

b. शहरी स्वच्छता पर 10 राज्यों  के लिए विषयगत और स्थानिक अनुसंधान शुरू किया गया

c. तीन राज्यों  (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) के लिए राज्य FSSM पालॅिसी ड्राफ्ट तयैार किये गये

d. 17 प्रशिक्षण मॉड्यूल और 21 डिज़िटल सामग्री पाठ्यक्रम (ऑनलाइन प्रशिक्षण, गेमिफ़िकेशन और सेल्फ लर्निंग
कोर्स) विकसित किए गए

e. सरकारी निर्देशो ं(16) और प्रैक्टिशनर संसाधनो ं(18) की संसाधन पुस्तिका

उपरोक्त के अलावा उत्तराखंड में इन दिनो ंएक राज्य स्तरीय डीप डाइव एंगेजमेंट योजना विकसित की जा रही है जिसमें राज्य भर में 
FSSM को स्के लिगं करने की योजना भी शामिल ह।ै

IV. उपलब्धियां

FSSM की संकल्पना और कार्यान्वयन भारत में शहरी स्वच्छता दृष्टिकोणो ंमें आमूल-चूल परिवर्तन का संकेत देता ह।ै इसलिए यह 
महत्वपूर्ण ह ै कि गैर-भारतीय संदर्भ में तैयार मौजदूा सामग्री के उपयोग के विपरीत सरकारी अधिकारियो ंकी क्षमता निर्माण के लिए 

शहरी क्षेत्र ों में मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन: सेवा और व्यापार मॉडल 133 



प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए। नतीजतन, FSSM के लिए राज्य स्तरीय क्षमता विकास के लिए एक मानक ढाचें 
को एक रणनीति नोट के रूप में विकसित किया गया, जो कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधो ंको ध्यान में रखत ेहुए 
एक डिज़िटल प्रसार रणनीति द्वारा समर्थित था। यहा ंनीचे कुछ हाइलाइटस् हैं:

� प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का गुणवत्ता आश्वासन FSSM के विभिन्न पहलुओ ंपर SCBP द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री का एक 
महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह एक प्रशिक्षण मॉड्यूल समीक्षा समिति (TMRC) द्वारा गठित और SCBP द्वारा समर्थित था 
जिसमें एनएफ़एसएसएम के सदस्य शामिल थ।े

� अधिकारियो ंको प्रस्तुत करने के लिए सफल मॉडलो ंको केस स्टडीज के रूप में दस्तावेज किया गया ताकि शहरो ंमें FSSM 
की योजना बनाने और कार्यान्वयन के व्यावहारिक पहलुओ ंको समझाया जा सके। ये केस स्टडीज पोर्ट ब्लेयर, भुबनेश्वर, 
वाई जैसे विभिन्न कृषि-जलवाय ुक्षेत्रों  में स्थित कस्बों  से लेकर देवनाहल्ली तक थ े।

� SCBP ने आवास और शहरी मामलो ंके मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया, जिसने 2019 में तीन FSSM प्रशिक्षण 
मॉड्यूल और नीति फ्रेमवर्क   और वाटर एंड वेस्टवॉटर मैनेजमेंट के लिए वर्क बकु के एक सेट का समर्थन किया। SCBP ने 
राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 2.0 के मसौदे में क्षमता विकास पर अपनी जानकारिया ंभी प्रस्तुत की।ं

� SCBP ने इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन और मानविकी धाराओ ंका प्रतिनिधित्व करत ेहुए भारतीय विश्वविद्यालयो ंऔर 
संस्थानो ंके पाठ्यक्रम कार्य और पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में FSSM को शामिल करने के लिए शिक्षाविदो ंके साथ काम 
किया।

V.  प्रभाव

SCBP वेबसाइट सभी क्षमता निर्माण ज़रूरतो,ं प्रशिक्षण मॉड्यूल, सरकारी नीतियो,ं दिशानिर्देशो,ं आदेशो ं और रिपोर्टों, प्रशिक्षण 
मॉड्यूल, निविदा दस्तावजो,ं केस स्टडीज आदि के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। ये प्लेटफार्म रिपोर्टों और प्रकाशनो,ं वीडियो और 
शिक्षा- सामग्री सहित अन्य संगठनो ंसे गैर-सीवर स्वच्छता पर सबसे अधिक प्रासंगिक कार्य भी साझा करता है।

म�ु अवयव 

17 ट�ेिनगं 
मो��ू  

12 िरसच� �डीज़  
13 टेि�कल 
िरपोट्�स  

3,00,000 से 
�ादा 
वेबसाइट 
िहटस्  

5000 से 
�ादा 
रिज�ड� 
यज़ूस� 

150 से �ादा डा�मू�टस् 
अपलोड िकये गए और एक 
लाख से �ादा डाउनलोड  

ट�ेिनगं

3000 से �ादा 
सरकारी अिधकािरयो ं
(ULB/रा�) को 
FSSM की ट�ेिनगं दी 

गई  

250 से �ादा 
छा£ो ंऔर; 30 से 
�ादा फैक§ीज़ 

को ट�ेिनगं  

8 से �ादा 
गेिमिफकेशन 
मॉड� बनाए 

गए  

40 से �ादा NIUA ट�ेिन²ं; 
17 नोडल इंि�´टू ट�ेिन²ं; 

11 एµपोज़र िविज़ट  

¶भाव 

FSSM म� एक 
नई िमसाल 
कायम  

उ¸र ¶देश, 
राज¹ान, पोट� 
ºेयर, »¼पुर 
म� 6 FSTP 

FSSM फंडस् 
UP: 640 

करोड़; राज¹ान: 
400 करोड़.

पाट�नस� और नोडल ट�ेिनगं 
इंि�´टुस् ने NIUA के आधार 
पर ट�ेिनगं की िवषय-वÆ ुका 

िवकास िकया  

पाट�नरिशप  

10 से �ादा 
NFSSM  

पाट�नस� के साथ 
पाट�नरिशप की गई  

9 शैÉिणक 
सं¹ानो ंके साथ 
मेमोर�डम ऑफ़ 
अडंर�Íिडगं पर 

हÆाÉर   

अतंरा�Ï�ीय 
पाट�नस� 

EAWAG 
SuSanA, 
IRA 

FSSM के िलए AMRUT 
नोडल इंि�´टुस् से जड़ेु

VI. प्रतिफल और सबक

चुनौतियाँ

� शहरी स्वच्छता प्रणालियो ंकी सोच पर कें द्रीकृत स्वच्छता प्रणालियो ंका प्रभुत्व रहा ह ै। कुशल निधि उपयोग, विकें द्रीकृत 
और गैर-सीवर स्वच्छता प्रणालियो ं (पूरक प्रणालियो ं के तौर पर) के साथ-साथ तय समय पर सुरक्षित रूप से प्रबंधित 
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प्रणालियो ं को हासिल करने पर ध्यान कें द्रित करने की ज़रूरत ह।ै इसके लिए एक राज्य के सभी कस्बों  और शहरो ं के 
राजनैतिक, नीति-निर्माण और कार्यकारी प्राधिकरणो ंके उच्चतम स्तर के साथ बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता 
ह ै।

� सीमित कर्मचारियो ं और संसाधनो ं जसैी प्रशिक्षण संस्थानो ं की बाधाएं और पाठ्यक्रम कें द्रीकृत स्वच्छता प्रणालियो ं पर 
अधिक कें द्रित किया जाने के कारण क्षमता विकास की गति में बाधा आती है।

� राज्य और शहर के सरकारी अधिकारियो ंके पास अक्सर सीमित संसाधन होत ेहैं जबकि कई मामलो ंमें वो कई विभागो ं
को भी संभालत ेहैं। इससे उनकी उपलब्धता और क्षमता निर्माण गतिविधियो ंके लिए ध्यान कें द्रित करने में बाधा आती ह।ै

सीखे गये सबक:

� प्रशिक्षण कार्यक्रमो ंके लिए मूल शिक्षा सामग्री विकसित करना और एक पेशवेराना प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम पर काम किया 
जाना आवश्यक ह।ै प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रासंगिक होना चाहिए और एक ही बात को सब जगह लागू करने के दृष्टिकोण से बचा 
जाना चाहिए । एक भारतीय शहर के लिए प्रदर्शित 21वी ंसदी की शहरी स्वच्छता प्रणाली का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण 
शहरी स्थानीय निकाय और शहर के अधिकारियो ंको आश्वस्त करने के लिए कारगर है।

� संस्थागत विकास, राज्य स्तर पर FSSM नीतियो ंको सक्षम करना और निर्णय निर्माताओ ंको इसमें शामिल करना FSSM 
को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं । SCBP के तहत राज्य दिशानिर्देश विकसित करने के लिए इसे य.ूपी। और राजस्थान 
राज्यों  के लिए शुरू किया गया था। उत्तराखंड में राज्य FSSM प्रोटोकॉल लागू करने के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण 
अपनाया गया।

� अनौपचारिक और औपचारिक कार्यशालाओ,ं बठैको ं और यात्राओ ं के माध्यम से सहकर्मी से सहकर्मी द्वारा सीखने को 
प्रोत्साहित करना और विभिन्न राज्य और शहर के अधिकारियो ंऔर विशेषज्ञों  के बीच जानकारी का आदान-प्रदान कार्यक्रम 
फायदेमंद हैं।

� सामूहिक रूप से काम करने, साझा और सहयोग करने की आवश्यकता ह ैक्योंकि  कोई भी एजेंसी या साझेदार “एंड-टू-एंड 
FSSM समाधान” प्रदान नही ंकर सकता।

� निजी क्षेत्र के साथ जडु़ाव, अकादमिक संस्थानो ं और मीडिया के साथ अनुसंधान और परियोजनाओ ं में सहयोग क्षमता 
निर्माण एजेंडा को आगे बढ़ाता है

VII. नकल की संभावना

SCBP द्वारा अपनाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को बढ़ाया जाने की ज़रूरत ह।ै इसके लिए नियमित रूप से उस प्रशिक्षण सामग्री को अपडेट 
करने की आवश्यकता है जिसे काफ़ी समय पहले से विकसित किया गया है,ताकि एनएफ़एसएसएमA नेटवर्क  के सुविधाकर्ताओ ंसे आगे 
बढ़कर प्रशिक्षको ंका एक पूल बनाकर प्रशिक्षण के वितरण में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित किया जा सके। जानकारी और कार्रवाई 
अनुसंधान के प्रसार और प्रदान करने के लिए नए प्लेटफार्मों (आमन-ेसामन;े ऑनलाइन) और शिक्षण-अधिगम पद्धतियो ंका उपयोग 
करना महत्वपूर्ण है । इसके अलावा अकादमिक पाठ्यक्रम में गैर-सीवर स्वच्छता दृष्टिकोण को बढ़ान ेऔर जोड़न ेके लिए राज्य और 
गैर-राज्य संस्थानो ंके साथ नई साझदेारिया ंकरना सफलता की ओर एक कदम है ।

प्रमखु केस स्टडी सहयोगी: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफ़े यर्स (NIUA)
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25.	राज्य भर में FSTP कार्य में तेज़ी लाने की योजना: महाराष्ट्र

मूल विचार

महाराष्ट्र राज्य के 396 शहरी स्थानीय निकायो ं (ULBs) में छह करोड़ लोग रहत े हैं। इनमें से ज़्यादातर ULBs ऑन-साइट 
स्वच्छता प्रणालियो ंपर निर्भर हैं। इसलिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में मल कचरा और सेप्टेज संयंत्र(FSTPs) लगाने का निर्णय 
लिया। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जहा ंभी संभव हो नज़दीकी मल उपचार संयंत्रों  में मल कचरा और सेप्टेज का सह-
उपचार किया जाए।

2017 में राज्य के खुले में शौच मुक्त (ODF) हो जाने के बाद ODF को बनाए रखने और FSSM पर ध्यान कें द्रित किया गया। 
दिसंबर 2018 के राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 70 ऐसे शहरो ंकी पहचान की गई जो अपने मल कचरे और सेप्टेज का उपचार ख़ुद 
या नज़दीकी STPs पर करेंगे। बाकी ULBs ने अपने ख़ुद के STPs की योजना बनाई। दिसंबर 2020 के आत-ेआत े120 
FSTPs चालू अवस्था में और अन्य निर्माण के विभिन्न चरणो ंमें थ।े

I.  संदर्भ

महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा शहरी 
आबादी वाला राज्य ह,ैजहा ं 396 ULBs में 
भारत की 10% शहरी आबादी रहती है। शहरी 
क्षेत्रों  में स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने में 
महाराष्ट्र अग्रणी राज्य रहा ह।ै

1अक्टूबर 2017 को सबसे पहले खुले में शौच 
मुक्त (ODF) घोषित किए गए राज्यों  में एक 
महाराष्ट्र भी रहा ह।ै महाराष्ट्र सरकार न े एक 7 
सूत्री स्थिरता-घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 
सभी शहरो ं में ODF की स्थिरता और मल 
कचरा और सेप्टेज के प्रभावी संग्रह और ट्रीटमेंट 
को सुनिश्चित करन ेपर ध्यान कें द्रित किया गया।

राज्य में 47 ULBs हैं जिनमें सीवेज नेटवर्क  ह।ै 
इसलिए FSSM राज्य की एक अहम प्राथमिकता 
ह ै क्योंकि  ULBs की एक बड़ी संख्या ऑन-
साइट स्वच्छता प्रणालियो ंपर निर्भर ह।ै बिना पर्याप्त सुविधाओ ंके इन शहरो ंमें सेप्टेज को बिना प्रशोधन के ही खुले मैदानो ंमें छोड़ 
दिया जाता था या खेतो ंमें इस्तेमाल किया जाता था।

II.  हस्तक्षेप

महाराष्ट्र सरकार ने ULBs की स्वच्छता सेवा श्रृंखला में शहर व्यापी FSSM योजनाओ ं को लागू करने के लिए व्यवस्थित तरीका 
अपनाया। महाराष्ट्र सरकार को CWAS, CRDF, CEPT यनूिवर्सिटी से सहयोग मिला। बिल एंड मेलिडंा गेटस् फाउंडेशन (BMGF) 
द्वारा धन उपलब्ध कराया गया और FSSM  रणनीति को लागू करने के लिए 'शहरी क्षेत्रों  के लिए स्वच्छ भारत मिशन' (SMMUA)  
द्वारा इसे लागू किया गया।

चित्र 13: महाराष्ट्र का नक्शा
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राज्य सरकार ने मल कचरा और सेप्टेज संयंत्रों  के लिए एक राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। सरकार ने यह भी निर्णय 
लिया कि जहा ंभी संभव हो नजदीकी मल उपचार संयंत्र (STP) में मल कचरा और सेप्टेज का उपचार किया जाए। 2017 में राज्य 
के खुले में शौचमुक्त राज्य घोषित होने के बाद ODF को बनाए रखने और FSSM पर ध्यान कें द्रित किया गया। दिसंबर 2018 के 
राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 70 ऐसे शहरो ंकी पहचान की गई जो अपने मल कचरे और सेप्टेज का उपचार खुद या नज़दीकी STPs 
पर करेंगे। बाकी ULBs ने अपने ख़ुद के STPs की योजना बनाई। FSTP के लिए एक सरल टेक्नोलॉजी अपनाने का निर्णय लिया 
गया जिसके निर्माण संचालन और रखरखाव की लागत बहुत कम हो

III.  लागू करने के तरीके

सभी ULBs को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया, a) चालू स्थिति में मल उपचार संयंत्र (STP) वाले ULBs, b) नज़दीकी ULBs 
को मल कचरा सह-उपचार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम ULBs, c) स्वतंत्र मल कचरा उपचार संयंत्र(FSTP) की ज़रूरत वाले 
ULBs।

a.	 मल कचरे का सह-उपचार अपने ख़ुद के या नजदीकी STPs पर: महाराष्ट्र सरकार न ेअपने या नज़दीकी STPs पर 
मल अपशिष्ट के उपचार पर एक शासन निर्णय (GR) जारी किया ( GR-SMU 2018/Cr No.351/UD-34, 
15 Dec.2018)। वो ULBs जिनके पास चालू स्थिति में STP था लेकिन पूरा सीवर कवरेज नही ंथा, वो ऑनसाइट 
प्रणालियो ं से संग्रहित सेप्टेज का सह-उपचार अपने STPs में कर सकत ेथ।े GR में ऐसे सक्षम ULBs की पहचान की 
गई जो मौजूदा STP से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित STPs में अपने सेप्टेज का सह-उपचार कर सकें । सह-उपचार 
प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए दोनो ंULBs के बीच एक MoU तयैार किया गया। फ़िलहाल 70 ULBs अपने 
मल कचरे का या तो ख़ुद के या नजदीकी STPs में सह-उपचार कर रही हैं।

b.	 स्वतंत्र FSTPs की स्थापना: महाराष्ट्र सरकार न ेउन ULBs में स्वतंत्र FSTPs की स्थापना करन ेका निर्णय लिया जो 
पूरी तरह ऑनसाइट प्रणालियो ं पर निर्भर हैं और जहा ँ निकट भविष्य में सीवरेज परियोजनाओ ं की संभावना नही ं ह।ै 
शहरी महाराष्ट्र में स्वतंत्र FSTPs की स्थापना के लिए 311 ULBs की पहचान की गई। 8 नवंबर 2019 के एक GR 
(SMM-2019/Cr। No.124/UD, 8 Nov। 2019) के ज़रिए ULBs में स्वतंत्र FSTPs के निर्माण की घोषणा 
की गई। इस GR में यह भी संकेत था कि FSTP को मौजदूा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन(SWM) साइट के साथ ही स्थापित 
किया जाएगा।

मल ट्रीटमेंट उपचार के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण:

एक पारंपरिक तरीका अपनाने की बजाय, जहा ं हर यएूलबी को अपने FSTP के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की 
आवश्यकता पड़ती ह,ै राज्य सरकार न ेFSTP के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकियो ंके एक समूह के प्रयोग का निर्णय 
लिया। एक सिगंल विडंो अप्रूवल और फास्ट-ट्रैक कार्यान्वयन डिज़ाइन किया गया। पूर्व स्वीकृत तकनीकी डिज़ाइन और FSTP के 
संरचनात्मक और हाइड्रोलिक डिज़ाइन टेंप्लेट न े ULBs को मल कचरा उपचार के फास्ट-ट्रैक कार्यान्वयन में सहायता की। स्वतंत्र 
FSTPs के फास्ट-ट्रैक कार्यान्वयन के लिए एक ‘सिगंल विडंो अप्रूवल’ प्रक्रिया विकसित की गई।

FSTP के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय तंत्र

DPRs और अप्रूवल्स

	� विभिन्न क्षमताओ ंवाले FSTPs के लिए राज्य सरकार द्वारा ULBs को निविदा दस्तावेज, ड्राइंग्स और विस्तृत परियोजना 
रिपोर्टें (DPRs) के साथ आकलन उपलब्ध कराए गए।

	� सभी ULBs को DPR के अनुसार निर्माण की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अपने धन से FSTPs के 
निर्माण और रख रखाव की ज़िम्मेदारी ULBs की थी।
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ख़रीदी प्रक्रिया
	� FSTPs के निर्माण के लिए ULBs को एक संक्षिप्त निविदा सूचना जारी करनी थी।

	� तीन या तीन से ज़्यादा निविदाएं मिलने के बाद ULB द्वारा सबसे कम बोली वाली पार्टी को काम दिया जा सकता था।

	� तीन से कम बोली आने पर ULBs को निविदा सूचना की अवधि बढ़ाने और यह अवधि समाप्त होने के बाद सबसे कम 
बोली वाली पार्टी को काम दिया जाने के निर्देश दिए गए थ।े

	� ULBs को FSTP के O&M के लिये SHGs और निजी क्षेत्र की जानकारी के लिये प्रोत्साहित किया गया।

4 टे�ोलॉजीज के िलए 
मॉडल DPRs  

NEERI 	ारा टे�ोलॉजी 
का पुन�नरी�ण  

रा� की FSSM नीित टे�ोलॉजी का चुनाव  

टे�ीकल DPRटे�ीकल �ीकृित  

�िश�ण काय�शालाएं  FSTPS का िनमा�ण  काय� आदेश  

�शासकीय 
�ीकृित  

संचालन और 
�बंधन की योजना  

खरीदी की योजना और 
ट�डस� जारी करना  

वित्त व्यवस्था
	� प्रत्येक ULB को इन FSTPs की पूंजी लागत 14वें वित्त आयोग अनुदानो ंके माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

	� O&M लागत ULB द्वारा वहन की जाएंगी।

IV.  उपलब्धियां
किफ़ायती और कम यांत्रिक FSTP टेक्नोलॉजी का अभिग्रहण
इस टेक्नोलॉजी में पाचं प्रमुख मॉड्यूल शामिल हैं जसेै कि स्क्रीनिगं चैंबर, मल कचरा सुखाने की क्यारिया(ंSDB), एनेरोबिक बफैल्ड 
रिएक्टर (ABR), होरिज़ोन्टल प्लांटड ग्रेवल फ़िल्टर (PGF) और डिसइन्फे क्शन यनुिट।

इन कें द्रों  में गुरुत्वाकर्षण प्रवाह आधारित प्रणाली थी, जहा ंवैक्युम एम्पटियर ट्रको ंके ज़रिये संग्रहित सेप्टेज को स्क्रीनिगं चेम्बर में खाली 
किया जाता, जहा ंसे बहकर कर यह विभिन्न इकाइयो ंमें चला जाता।

उपचारित जल अपशिष्ट को वकृ्षारोपण या उद्यानो ंमें पुनः उपयोग कर लिया जाता और सुखाए गए मल कचरे को साथ ही बन ेठोस 
अपशिष्ट खाद संयंत्र में भेज दिया जाता।

सिगल विडो प्रक्रिया से हुये विभिन्न लाभ

	� सिगंल विडंो एप्रूवल से ULB’s को पेचीदा और लम्बी एप्रूवल प्रक्रिया से छुटकारा मिला।

	� FSTP के पूर्व स्वीकृत तकनीकी डिज़ाइन, संरचनात्मक और हाइड्रोलिक टेम्पलेट से ULBs को FS उपचार सुविधाओ ं
के फास्ट-ट्रैक कार्यान्वयन में मदद मिली।
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	� पैनल में रखे गए इंजीनियरिंग कॉलेजो ं के द्वारा अनिवार्य थर्ड पार्टी ऑडिट से FSTPs के निर्माण के दौरान गुणवत्ता 
आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित किया गया

सेि�क ट�क का से�ेज  

तरल

ड�ाइंग या �ोरेज के िलए 
�टेफाम
  

एनारोिबक बफैल िरए�र 
(ABR) 

हॉिरजॉ�ल �ाटेंड 
�ेवल िफ़�र (PGF) 

िडसइंफे�न यिूनट और 
ट�ीटेड वाटर ट�क  

सॉिलड ट�ीटम�ट यिूनट  

िलि�ड ट�ीटम�ट यिूनट  

ल�ड�ेप का दबुारा 
इ�मेाल  

दबुारा इ�मेाल    

�ज ड�ाइंग बेड

सॉिलड-िलि�ड 
सेपरेशन यिूनट  नगरपािलका के ठोस कचरे के साथ 

को-क�ो� करना  

सूखा ठोस 
कचरा  

V.  प्रभाव

1 साल की अवधि में 120 FSTPs चालू स्थिति में हैं और एक सौ निर्माण के विभिन्न चरणो ंमें हैं। महाराष्ट्र में ULBs अब अनुसूचित 
डीस्लजिगं को लागू करने पर विचार कर रह ेहैं।

VI.  प्रतिफल और सबक

स्वच्छता को लेकर और ख़ास तौर से FSSM सेक्टर में महाराष्ट्र राज्य सरकार के व्यवस्थित प्रयासो ंको कें द्रीय सरकार और निजी क्षेत्र के 
विशेषज्ञों  न ेमान्यता दी ह।ै यह बात 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजो ंमें साफ नज़र आती ह ैजहा ंएक बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र 
के ULBs न ेउच्च स्थान हासिल किए हैं। भारत में अन्य राज्यों  के लिए नीति निर्धारित करन ेऔर राज्यव्यापी रणनीति विकसित करन े
के लिए महाराष्ट्र के अनुभवो ंसे काफी फ़ायदा लिया जा सकता ह।ै ODF/ ODF+/ODF++ फ्रेमवर्क   विकसित करन ेमें महाराष्ट्र 
का अनुभव बहुत काम आया ह।ै ज़्यादातर कार्य कर रह ेFSTPs का संचालन स्वच्छता विभाग के कर्मचारियो ंद्वारा ही किया जा रहा 
ह।ै सूखे मल कचरे को ठोस अपशिष्ट से बनी खाद में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता ह।ै

महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग(UDD) न ेसेप्टेज प्रबंधन के लिए बहुत से दिशा निर्देश विकसित किए और FSSM योजना 
के कार्यान्वयन के लिए सभी ULBs के लिए निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। UDD न े शहर, ज़िले, डिवीज़न 
और राज्य स्तरो ंपर प्रगति पर नज़र रखन ेके लिए निरंतर समीक्षा बठैकें  की।FSSM योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखन ेके लिए 
एक राज्यव्यापी निगरानी प्रणाली और डैशबोर्ड को विकसित किया गया। FSTPs के कार्यान्वयन और संचालन के दौरान ULB 
अधिकारियो ंके मार्गदर्शन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों  द्वारा निरंतर फ़ील्ड विज़िट और ऑन-काल एसिस्टेंस मुहयै्या कराये गये। नतीजतन 
संचालन और रखरखाव की गतिविधियो ंमें SHGs की भागीदारी के साथ बहेतर स्वच्छता सेवा वितरण के लिए महाराष्ट्र भी NULM 
और SBM के अभिसरण की एक रणनीति विकसित कर रहा ह।ै

VII.  नकल की संभावनाएं

महाराष्ट्र के छोटे और मध्यम शहरो ंका काम भारत के छत्तीस सौ से ज़्यादा वैधानिक शहरो ंऔर अड़तीस सौ से ज़्यादा जनगणना शहरो ं
सहित लगभग 7000 से ज़्यादा शहरो ंका प्रतिनिधित्व करता ह।ै महाराष्ट्र का अनुभव 15 करोड़ लोगो ंपर असर डाल सकता ह,ै जो 
भारत के छोटे और मध्यम शहरो ंमें रहत ेहैं।

मखु्य केस स्टडी सहयोगी: सेंटर फॉर वाटर एंड सेनिटेशन, CRDF, CEPT University
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एक्ज़िबिट 7

राज्यों में गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन तंत्र

FSSM एक नवजात उप-क्षेत्र होन ेके नात,े एक विशिष्ट परियोजना के सभी चरणो ंमें नवीन दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, यानी योजना, 
ख़रीद, क्रियान्वयन और संचालन। जब ये विधिया ंऔर प्रक्रियाएं परिपक्व प्रक्रियाओ ंका रूप लेती हैं तो परियोजना के तय समय में 
निरंतर वाछंित परिणाम प्राप्त करन ेके लिए गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण (QA/QC) प्रक्रियाओ ंकी आवश्यकता होती 
ह।ै

चार राज्यों  द्वारा अपने FSSM रोल-आउट के दौरान अपनाई गई QA/QC प्रक्रियाओ ंकी समीक्षा में निम्नलिखित बातें सामन ेआईं:

.	1 राज्य न ेनिर्माण के दौरान विशेष तौर पर अनिवार्य रूप से गुणवत्ता नियंत्रण(QC), अनुपालन और सतर्क ता जाचं पर ध्यान 
कें द्रित किया ह।ैकार्यात्मक गुणवत्ता नियंत्रण पर फ़ोकस नही ंरखा गया ह।ै

.	2 सीमित कर्मचारी संख्या के कारण साइट-निरीक्षण के लिये दौरे बहुत कम होत ेहैं। इसके अलावा, कर्मियो ंको साइट का 
दौरा करन ेसे पहले गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती ह।ै

.	3 नतीजतन, ज़्यादातर राज्यों  न ेQC के लिए स्वतंत्र इंजीनियर या तीसरे पक्ष के कर्मियो ंजसेै तंत्रों  के माध्यम से निजी कर्मियो ं
पर निर्भरता से अपनी क्षमता को बढ़ाया ह।ै

4.	 QA तंत्र यानी अधिकाशं राज्यों  में क्षेत्र के विशेषज्ञों  की मदद से योजना चरणो ंके दौरान परिहार्य जोख़िमो ंको कम करन े
के उद्देश्य से प्रक्रियाओ ंको लागू किया गया।

FSSM के लिए गुणवत्ता आश्वासन का खाका   पहुँच
खाली करना और 

परिवहन 
डिस्पोज़ल के लिए 

ट्रीटमेंट  
दबुारा इस्तेमाल के 

लिए ट्रीटमेंट 

विधि निर्माण, नियम और नीति का ढाचंा  नेशनल FSSM पालिसी 2017 और  राज्य की नीतिया ँ 

गुणवत्ता मानको ंके 
निर्धारक 

परिणाम गुणवत्ता  परिणाम को प्रभावित करने वाले गुणवत्ता मानक जसेै कि, बायोसॉलिड मानक  

प्रक्रिया की गुणवत्ता   प्रक्रियाओ ंके लिए मानक और दिशानिर्देश 

सेवा गुणवत्ता 
सेवाओ ंके बेंचमार्क , जिनमें नागरिको ंका नजरिया भी शामिल ह,ै जसेै कि 100% कवरेज, 
सेवा की मागं को समय पर पूरा करना

गुणवत्ता आश्वासन के 
दिशानिर्देश  

स्वामित्व FSM के हर पहलू के लिए ज़िम्मेदार कौन ह?ै  

गुणवत्ता के 
दिशानिर्देश 

गुणवत्ता कार्यक्रमो ंके लिए जितने भी प्रावधान और दिशानिर्देश यही ंउन सभी को लागू किया 
गया ह ैऔर उन्हें जोखिम के अनुमान के आधार पर बनाया गया ह.ै 

गुणवत्ता आश्वासन के साधन  
QA मैट्रिक्स का विकास किया गया-चेकलिस्ट, टेम्पलेट वगैरह बनाए गए. इनसे गुणवत्ता के 
दिशानिर्देशो ंके संचालन में सहायता मिली   

चित्र 14: FSSM के लिए गुणवत्ता आश्वासन (QA) ढाचंा सभी योजना चरणो ंमें गुणवत्ता प्रक्रियाओ ंको लागू करन ेमें सहायक होगा

FSSM के बढ़त ेपैमाने के साथ इसलिए इन्हें प्रभावी बनाने के लिए इन गुणवत्ता पहलो ंको संस्थागत बनाने की तत्काल आवश्यकता 
ह ै। इस उद्देश्य के लिए विस्तृत चेकलिस्ट, दिशानिर्देश और SOPs जसेै विशिष्ट हस्तक्षेपो ंके साथ इस क्षेत्र के लिए गुणवत्ता आश्वासन 
प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं।

इन प्रक्रियाओ ंको अब राज्य मशीनरी के भीतर संस्थागत बनाये जान ेकी आवश्यकता ह ैताकि QA एक बाद की सोच की बजाय एक 
निहित प्रक्रिया हो।गुणवत्ता आश्वासन ढाचें का अवलोकन चित्र 16 में प्रस्तुत किया गया ह।ै
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FSSM के लिए QA फ्रेमवर्क   एनएफ़एसएसएम Alliance द्वारा गुणवत्ता में अतंरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रणालियो ंके आधार पर 
विकसित किया गया ह।ै

शहर में FSSM के लिए ISO प्रमाणन:

उड़ीसा देश का पहला और एकमात्र राज्य ह ैजहा ंअपने सभी चालू सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) ISO (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन 
फॉर स्टैंडर्डाइजशेन) प्रमाणित हैं। सभी संयंत्रों  न े3 प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं: ISO 9001: 2015, OHSAS 45001: 2018, ISO 
14001: 2015। ये प्रमाणपत्र प्रशोधन की गुणवत्ता का आश्वासन देत ेहैं।

भुवनेश्वर भारत का पहला और दनुिया का दूसरा शहर बन गया ह ैजिसे मल कचरा 
और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) सेवाओ ं के लिए ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र 
मिला ह।ै यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करता ह ै कि FSSM के लिए शहर में 
प्रदान की जान ेवाली सेवाएं उच्चतम औद्योगिक मानको ंको पूरा करती हैं। भुवनेश्वर 
नगर निगम(बीएमसी) न े निजी ऑपरेटरो ंऔर निजी सेसपूल वाहनो ं के पंजीकरण 
के लिए अख़बार में एक अधिसूचना जारी की ह ै जिसमें प्रोत्साहन के तौर पर पहले 
50 वाहनो ं के पंजीकरण के लिए आग े आन े वाले वाहनो ं को BMC द्वारा GPS 
उपकरण मुफ़्त लगाए जाएंगे। नतीजतन, शहर में निजी ऑपरेटरो ं द्वारा संचालित 
29 सेसपूल वाहनो ंको बीएमसी के साथ पंजीकृत किया गया ह ैऔर निगरानी उद्देश्य 
के लिए GPS उपकरणो ंसे लैस किया गया ह ै। बीएमसी न ेसेसपूल ऑपरेटरो ंद्वारा 
मल कचरे के अवैध निपटान को रोकने के लिए प्रवर्तन दस्ता बनान ेके लिए कदम 
उठाए हैं। इसके अलावा निगम न ेसभी 67 वार्डों के मलिन बस्ती क्षेत्रों  में रहन ेवाले 
शहरी गरीबो ंको सस्ती सेसपूल सेवाएं देने के लिए कदम उठाए हैं।
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एक्ज़िबिट 8

FSSM निगरानी के लिए राज्य स्तरीय व्यवस्थायें

पृष्ठभूमि

एक राज्य, जिलो ंया यहा ंतक कि ULB स्तर पर FSTP की निर्माण गतिविधियो ंकी प्रगति की निगरानी रखना आवश्यक ह।ै निगरानी 
तंत्र तय समय पर काम पूरा करन ेऔर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करन ेमें सक्षम होगंे।

एक ही ढंग से मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) के संबंध में हर शहर और कस्बों  में कई गतिविधिया ंकी जा रही हैं । इनमें से 
कुछ मील का पत्थर हैं, जसेै कि उपचार संयंत्र के लिए भूमि का आवंटन, कुछ निरंतर हैं,जसेै कि डीस्लजिगं ऑपरेशंस। ये गतिविधिया ं
आवश्यकतानुसार चलती रहें, यह सुनिश्चित करन े के लिए एक समाधान की आवश्यकता ह ै। निगरानी की व्यवस्था सरकारी तंत्र के 
विभिन्न स्तरो ंपर की जा सकती ह।ै

हस्तक्षेप

दैनिक और माइलस्टोन स्तर के आयोजनो ंकी निगरानी के लिए राज्यों  द्वारा मानिटरिंग डैशबोर्ड तयैार किए जाते हैं। ये डैशबोर्ड निर्माण 
और अन्य गतिविधियो ं(50 से अधिक सूचना बिदंओु)ं की निगरानी करन ेमें मदद करत ेहैं। इनसे मुख्य निर्णय-निर्माताओ ंको जहा ंभी 
और जब भी आवश्यक हो, हस्तक्षेप करन ेमें मदद मिलती ह।ै कुछ डैशबोर्ड नीचे दिखाए गए हैं:

Before FSTP Construction During FSTP Construction Post FSTP Construction

Weekly Follow-up 
with ULB through 
phone calls

Weekly Follow-up with ULB 
through phone calls for the 
completion of FSTPs as per 
designs provides

Call support to resolve any 
issues faced or delays in 
the process 

Site visit for Quality check 
during FSTP construction

Prepared posters of Do’s 
and Don’ts for construction

Training on  operation 
and maintenance manual 
for ULBs.

Ensure third party quality 
check of FSTP construction

Identifying a testing 
laboratory in proximity 
to the city

Call support to resolve any 
doubts and help identify a 
reuse plan

Call support to 
resolve any issues 
faced or delays in 
the process 

चित्र 15: राज्य स्तरीय FSSM मानिटरिगं डैशबोर्ड महाराष्ट्र चित्र16: निर्माण मानिटरिगं डैशबोर्ड महाराष्ट्र

चित्र17: निर्माण मानिटरिगं डैशबोर्ड: उड़ीसा चित्र 18: राज्य स्तरीय FSSM मॉनिटरिगं डैशबोर्ड: उड़ीसा
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चित्र 19: निर्माण मॉनिटरिगं डैशबोर्ड तमिलनाडु चित्र 20: ऐप आधारित FSSM मॉनिटरिगं डैशबोर्ड 
तमिलनाडु

प्रभाव

		 डैशबोर्ड से निम्नलिखित परिणाम हासिल करने की क्षमता मिली ह:ै

		 ब्यूरोक्रे सी के उच्चतम स्तर से दैनिक निगरानी और आवश्यक फोलो अप

		 QA/QC प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता

		 समय पर कार्यों और माइलस्टों स को पूरा करना

		 सभी माइलस्टों स की प्राप्ति सुनिश्चित करना

		 उच्चतम मानको ंकी सेवा गुणवत्ता
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26.	तमिलनाडु में मल-कचरा प्रबंधन संयंत्रों  के कार्यान्वयन के लिए गुणवत्ता आश्वासन समर्थन

मूल विचार

तमिलनाडु में 60 मल-कचरा प्रशोधन संयंत्र ( FSTP) निर्माणाधीन थ।े चंूकि पहली बार राज्य में FSTP का निर्माण किया गया 
था, इसलिए डिज़ाइन, निर्माण, और संचालन व प्रबंधन (O&M) पर विभिन्न सरकारी और निजी हितधारको ंकी जानकारी बढ़ाने 
की आवश्यकता थी। इस केस स्टडी से इस बात की पुष्टि होती ह ै कि गुणवत्ता आश्वासन समर्थन ने केवल सुरक्षित और टिकाऊ 
निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता का पालन, और निगरानी व मूल्यांकन को ही नही,ं बल्कि ज्ञान-साझाकरण के लिए बहु-हितधारको ंकी 
भागीदारी और निरंतर संचालन व रखरखाव को भी सुनिश्चित किया ह।ै

I.  संदर्भ

तमिलनाडु सरकार (GoTN) ने 2014 में खुले में शौच को ख़त्म करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य में सुरक्षित 
स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सेप्टेज प्रबंधन के ऑपरेटिव दिशानिर्देश जारी किए थ।े इन उद्देश्यों  को हासिल करने के लिए, 2018 
में, तमिलनाडु शहरी स्वच्छता सहायता कार्यक्रम (TNUSSP) के समर्थन से तमिलनाडु सरकार ने स्के लिगं प्रशोधन के लिए चरणवार 
दृष्टिकोण के साथ एक राज्य निवेश योजना (SIP)) तयैार की।

SIP का कार्यान्वयन 60 नये मल-कचरा प्रशोधन संयंत्रों  (FSTPs) के निर्माण के साथ शुरू हुआ। यह देखत ेहुए कि FSTPs के 
लिए प्रौद्योगिकी, निर्माण करने वाले निजी क्षेत्रधारको ंके साथ-साथ राज्य भर में निर्माण की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारियो ं
के लिए एक अपेक्षाकृत नयी धारणा थी, तमिलनाडु सरकार ने ने गुणवत्ता आश्वासन (QA) की एक प्रक्रिया की स्थापना की, जिसके 
प्रमुख उद्देश्य थ:ेनिर्माण के विभिन्न पड़ावो ंके दौरान गुणवत्ता को बनाए रखना और संबंधित अधिकारियो ंतक समस्याओ ंकी जानकारी 
पहुँचाना।

II.  हस्तक्षेप

QA प्रक्रिया का उद्देश्य TSU के योग्य इंजीनियरो ंकी एक समर्पित टीम और एक बाहरी ठेकेदार द्वारा सभी FSTPs की निर्माण प्रगति 
और गुणवत्ता की निगरानी करना था। इसे कमीशनिगं और प्रारंभिक संचालन व प्रबंधन (O&M) चरणो ंके दौरान QA को मज़बतू 
करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया था। विभिन्न तंत्रों , जसेै समय-समय पर क्षेत्र का दौरा, डिजिटल रिपोर्टिंग और निगरानी उपकरण, 
एक्सपोज़र विज़िट और विस्तृत चेकलिस्ट का उपयोग QA टीम द्वारा प्रगति की समीक्षा करने, डिज़ाइन और गुणवत्ता मानको ं के 
अनुपालन की जाचं करने के साथ-साथ कार्यान्वयन के मुद्दों  को हल करने के लिए किया गया था। इस प्रक्रिया को मोबाइल आधारित 
निर्माण निगरानी एप्लीकेशन के प्रयोग से और ज़्यादा सक्षम बनाया गया। इस एप्लीकेशन में में दो चेकलिस्ट शामिल थी,ं एक निर्माण 
कार्य की प्रगति की चरण आधारित रिपोर्टिंग के लिए और दूसरी डिज़ाइन ब्यौरो ंऔर निर्माण गुणवत्ता मापदंडो ं के साथ निर्माण की 
पुष्टि के लिए ।

III.  लागू करने के तरीक़े

तमिलनाडु सरकार न ेन ेTNUSSP की टेक्निकल सपोर्ट यनूिट (TSU) की मदद से QA प्रक्रिया की शुरुआत की । इसमें बाहरी 
ठेकेदारो ंके काबिल इंजीनियरो ंके अलावा TSU के विशेषज्ञों  के साथ एक QA टीम का गठन शामिल था।

QA टीम न े निविदा चरण से लेकर निर्माण कार्य के पूरा होन,े इसके चालू होन े और फील्ड ट्रायल तक FSTP के कार्यान्वयन की 
निगरानी और निरीक्षण किया। वास्तव में इस क्षेत्र द्वारा जैविक उपचार प्रणालियो ं के कार्यान्वयन के सात महत्वपूर्ण चरणो ंको कवर 
किया:

शहरी क्षेत्र ों में मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन: सेवा और व्यापार मॉडल144 



1.	 निर्माण से पहले का चरण: जिसमें साइट क्लीयरेंस और नक्शों के साथ-साथ अकंन चरण की जाचं भी शामिल थी।

2.	 खुदाई, ज़मीन तयैार करना और सादा सीमेंट कंक्रीट बिछाना (PCC)

3.	 प्रबलित सीमेंट कंक्री ट (RCC) बिछाना: जिसमें PCC/RCC स्तरो ंव चिनाई, उपचार मॉड्यूल के आयामो ंकी समीक्षा 
और प्लांटड ग्रैवल फ़िल्टर या अन्य ततृीय ट्रीटमेंट की खुदाई शामिल थ।े

4.	 पाइप और फर्श स्तर को तैयार करना : इसमें इनलेट, आउटलेट, अवरोधो ं, सभी पाइपो,ं और फिल्टर सामग्री और फिल्टर 
सामग्री बिछाने के लिए चिह्नित करने के निरीक्षण का काम शामिल ह।ै

5.	 फिनिशिंग कार्य: जिसमें प्लास्टरिंग कार्य, पेंटिंग और फिल्टर सामग्री , छिद्रित स्लैब, मैनहोल आदि लगाने की समीक्षा 
शामिल ह।ै

6.	 कमीशनिंग: इसमें कमीशनिगं प्रक्रिया के लिए मदद और प्रदर्शन परीक्षण पर सलाह शामिल ह।ै

7.	 जाचँ और पूर्व परीक्षण : इसमें पानी के प्रवाह, प्लांटशन की गुणवत्ता, प्लास्टर और जल नियंत्रक ढाचँो ंमें पानी की जकड़न 
का निरीक्षण शामिल ह।ै

FSTP के कार्यान्वयन के उपरोक्त चरणो ंके दौरान निम्नलिखित गतिविधियो ंके माध्यम से QA समर्थन प्रदान किया गया था:

.	1 योजना और अभिविन्यास सत्र: ULB कर्मचारियो ंऔर निजी ठेकेदारो ंके लिए ओरिएंटेशन कार्यशालाओ ंऔर प्रशिक्षण 
सत्रों  के माध्यम से QA समर्थन शुरू किया गया ताकि उन्हें इस प्रक्रिया से परिचित कराया जा सके।

.	2 आवधिक क्षेत्रीय दौरे: QA सहायता टीम के इंजीनियरो ं के साथ साथ विशेषज्ञों  द्वारा विशिष्ट मुद्दों  के समाधान के लिए 
क्षेत्र में नियमित दौरे किए गये।

.	3 रिपोर्टिंग और निगरानी: ULB कर्मचारियो ंको नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट की आवश्यकता थी, जिसका QA टीम द्वारा 
निरीक्षण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिन-प्रतिदिन की प्रगति को साझा करन ेके साथ-साथ साइट से संबंधित मुद्दों  
को हल करन ेके लिए साप्ताहिक कॉल, एक व्हाटस्एप समूह और एक हले्पलाइन की व्यवस्था की गई थी ।

.	4 एक्सपोज़र विज़िट: कोयंबटूर ज़िले में करुणगुझी नगर पंचायत, पेरियानिकन-पलायम और नरसिम्हनिकेन-पलायम नगर 
पंचायतो ंऔर उड़ीसा में FSTPs के विज़िट आयोजित किये गये।

.	5 प्रलेखन सहायता: QA टीम न ेरिपोर्ट तयैार करन ेमें मदद की जसेै कि क्षेत्रीय निरीक्षण चेकलिस्ट के साथ विस्तृत साइट 
जाचं रिपोर्ट टेम्पलेट, डिज़ाइन और निर्माण पहलुओ ंपर FAQs, और ULBs की मदद के लिये टेम्पलेट ताकि वो स्थापना 
के लिये सहमति (CTE) और संचालन के लिए सहमति (CTO) प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें ।

दैनिक अपडेट और प्रगति प्रस्तुतियो,ं फोटोग्राफिक संकलनो,ं स्प्रेडशीटस् और गैंट-चार्ट्स का उपयोग करके रिपोर्ट तयैार की गई। 
ढेंकानाल, उड़ीसा और करुणगुझी और कागंयम में FSTP का एक वर्चुअल रियलिटी वीडियो सरकारी अधिकारियो ंके लिए तयैार किया 
गया और निर्माण की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करन ेके लिए उनके लिए एक IT डैशबोर्ड भी बनाया गया। किसी दानी संगठन 
से प्राप्त यह अनुदान राशि, पूरी QA प्रक्रिया की लागत, एक FSTP की निर्माण लागत का एक प्रतिशत होना तय किया गया था।

IV.  उपलब्धियां

QA सहायता टीम निर्माण के सभी महत्वपूर्ण चरणो ंमें नियमित निगरानी और निरीक्षण द्वारा किसी भी जानकारी की कमी को पूरा 
करन ेमें सक्षम थी । इस प्रक्रिया न ेप्रौद्योगिकी और विभिन्न प्रकार के अन्य तंत्रों  का लाभ उठाया जसेै कि:

.	1 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs): FSTPs के डिज़ाइन और निर्माण पहलुओ ंके बारे में सामान्य प्रश्नों  को संबोधित 
करन ेके लिए विकसित
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.	2 फील्ड निरीक्षण चेकलिस्ट: इसमें क्षेत्र के दौरो ंके दौरान सभी महत्वपूर्ण गतिविधियो,ं कार्यान्वयन के बाद FSTP के सभी 
पहलुओ ंऔर पूरा होन ेके बाद साइटो ंपर(O&M) गतिविधियो ंको कवर किया गया।

.	3 डिज़िटल समीक्षा और निगरानी उपकरण: हले्पलाइन, व्हाटस्एप समूह, सरकारी अधिकारियो ंके लिए 360-डिग्री दृश्य 
के साथ वर्चुअल रियलिटी वीडियो

.	4 आई.टी.डैशबोर्ड: सरकारी अधिकारियो ंको सभी 60 FSTPs में प्रगति की कुशलतापूर्वक निगरानी करन ेमें मदद करन े
के लिए बनाया गया

.	5 ऑन-साइट क्रॉस-लर्निंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम

राज्य में विभिन्न स्थानो ंपर 60 FSTP के एक साथ निर्माण का मतलब था कि सरकारी अधिकारियो ंको हर कार्य की प्रगति की निगरानी 
और समीक्षा करने के लिए हर निर्माण स्थल की यात्रा करनी होगी। हालाकंि डिज़िटल सपोर्ट उपकरणो ंके इस्तेमाल ने मुद्दों  के तजे़ी से 
समाधान के साथ-साथ प्रगति की नियमित अपडेट को भी सुनिश्चित किया।

आईटी डैशबोर्ड ने अधिकारियो ं को अपने-अपने स्थानो ं से लगभग वास्तविक समय पर सभी FSTP साइटो ं की निगरानी करने में 
भी सक्षम बनाया। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी वीडियो ने FSTP और उनके O&M पहलुओ ंका वास्तविक 360-डिग्री दृश्य 
प्रस्तुत किया और निरंतर जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की। ULBs के बीच पीयर-टू-पीयर लर्निंग के माध्यम से जानकारी 
के हस्तांतरण को भी सक्षम किया गया।

V.  प्रभाव

QA प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर प्रगति की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग ने निर्माण की गुणवत्ता और गतिविधियो ंको समय पर पूरा करना 
सुनिश्चित किया। इसने कार्यान्वयन के प्रमुख चरणो ं के दौरान ग़लतियो ं से बचने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप सभी हितधारको ं
के बीच उचित संचार और सूचनाओ ं के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करके धन, संसाधनो ंऔर समय के नुकसान से बचा जा सका। 
QA प्रक्रिया ने ULB अधिकारियो ंके बीच पीयर-टू-पीयर लर्निंग को सुविधाजनक बनाकर और यहा ंतक कि निजी ठेकेदारो ंको अन्य 
मल-कचरा प्रबंधन परियोजनायें पाने में सक्षम बनाकर सामान्यतः सार्वजनिक और निजी दोनो ंक्षेत्रों  की क्षमता बढ़ाने में योगदान दिया ।

VI.  प्रतिफल और सबक

निर्माण के पूर्व चरण के दौरान सभी हितधारको ं के साथ समीक्षा बठैको ंमें यह सुनिश्चित किया गया कि ULB इंजीनियरो ंको QA 
Support Team से उचित चित्र और ले-आउट हासिल हो,ं जिससे ग़लतियो ंको रोकने में मदद मिली । ULB स्टाफ और निजी 
ठेकेदारो ंद्वारा समर्पित भागीदारी,सहयोग और लर्निंग ने समय पर कार्यों और मूल्यांकनो ंको सफलतापूर्वक पूरा करना सुनिश्चित किया।

वर्चुअल रियलिटी वीडियो और आईटी डैशबोर्ड जसैी तकनीक का इस्तेमाल बहेतर अतंर्दृष्टि प्रदान करने और निर्माण की गुणवत्ता और 
गति की निगरानी करने में सहायक रहा। निजी ठेकेदारो ंके सफल प्रशिक्षण कार्यक्रमो ंऔर कार्यशालाओ ंने उन्हें और ज़्यादा FSTP 
परियोजनाओ ंके लिए बोली लगाने में मदद की ।

चुनौतिया:ं FSTP निर्माण के प्रारंभिक चरणो ंमें व्यापक योजना और समर्थन शामिल थ,े जिसके लिए मानव संसाधन और समय के 
मामले में काफ़ी निवेश की आवश्यकता थी। इसके अलावा, चंूकि FSTP निर्माण और QA समर्थन एक नया कार्य क्षेत्र था, इसलिए 
सभी निजी कंपनियो ंके लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण की ज़रूरत थी।

VII.  नकल की संभावना

गुणवत्ता आश्वासन(QA) समर्थन प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के मानकीकृत दृष्टिकोण और उपयोग को संदर्भों और उपचार 
प्रौद्योगिकियो ंकी एक श्रृंखला के लिए आसानी से अपनाया जा सकता ह।ै

अध्ययन में मखु्य साझीदार: भारतीय मानव बस्ती संस्थान (IIHS)
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27.	मलासुर–अदृश्य को दृश्यमान बनाना: नागरिको ंके सामाजिक और व्यावहारिक बदलाव को 
सामने रख कर एक संचार अभियान

मूल विचार

भारत ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता चुनौतियो ंसे निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की ह।ै लेकिन स्वच्छता मूल्य श्रृंखला के बारे 
में लोगो ंमें जागरूकता बहुत कम ह ैऔर मल को बहा देने के बाद उसका क्या होता ह,ै इसकी उन्हें बहुत कम या बिल्कु ल परवाह 
नही ं होती। इसलिए चुनौती यह ह ै कि ज़ाहिर तौर पर नज़र न आने वाले इस जोख़िम को संचार से व्यक्तिगत रूप देकर शहरी 
भारत में लोगो ंके लिए इस मुद्दे को प्रासंगिक बनाया जाये । मलासुर (शौच का दानव) एक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार 
(SBCC) अभियान ह,ै जिसे मल-कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) प्रथाओ ंके प्रति नज़रिए को बदलने के लिए विकसित किया 
गया था। इस अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस (5 जनू 2020) को भारत सरकार के राज्य मंत्री (आवास एवं शहरी 
मामलो ंका मंत्रालय,भारत सरकार ) माननीय श्री हरदीप सिहं पुरी ने की थी। राज्य तकनीकी सहायता इकाइयो ंके साथ साझदेारी 
में, शहरो ंऔर राज्यों  ने इसे बड़े पैमाने पर लागू करना शुरू कर दिया ह।ै

I.  संदर्भ

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की सफलता के साथ, बनाये जा रह ेशौचालयो ंकी संख्या में नाटकीय वदृ्धि हुई ह।ै एक ओर जहा ँइससे 
खुले में शौच को रोकने में मदद मिली ह ैवही ंयह स्वच्छता मूल्य श्रृंखला के पहलुओ ंमें भी एक ह।ै सही संग्रह, परिवहन और उपचार 
के बिना इन अतिरिक्त शौचालयो ंसे मल अपशिष्ट शहरी स्वच्छता चुनौती को बढ़ा देगा। भारत मल-कचरा प्रबंधन के लिए सेवा वितरण 
तंत्र स्थापित करने की दिशा में प्रगति कर रहा ह,ै विशेष रूप से वहा ंजहा ंभूमिगत सीवर प्रणाली मौजूद नही ंहैं, लेकिन FSSM सेवाओ ं
की मागं के बिना स्वच्छता लक्ष्य प्राप्त नही ंहो सकें गे। इसलिए सही FSSM प्रथाओ ंको अपनाने के लिए लोगो ंका नज़रिया बदलने के 
लिए SBCC अभियान बहुत आवश्यक हैं।

BBC मीडिया एक्शन ने राज्य स्तरीय तकनीकी सहायता इकाइयो ं (TSUs) की साझदेारी और बिल और मेलिडंा गेटस् फाउंडेशन 
(BMGF) से प्राप्त धन के साथ FSSM के आसपास जोखिम धारणा बढ़ाने के समग्र लक्ष्य के साथ एक साक्ष्य आधारित, अतंर्दृष्टि 
संचालित SBCC हस्तक्षेप डिज़ाइन किया ह ै।

BBC मीडिया एक्शन ने FSSM के प्रति बाधाओ,ं ट्रिगर्स, दृष्टिकोणो ंऔर वर्तमान प्रथाओ ंका आकलन करने के लिए 1740 परिवारो ं
के बीच नरसापुर, त्रिची और बरहमपुर में प्रारंभिक अनुसंधान (गुणात्मक अन्वेषण और मात्रात्मक सर्वेक्षण) किया । उनकी वास्तविक 
स्वच्छता प्रथाओ ंऔर “पूरा भर जाने तक सेप्टिक टैंक खाली करने या साफ़ करने का इंतज़ार किया जा सकता ह”ै जसेै बयान पर 
प्रतिक्रिया के आधार पर आबादी में तीन तरह के लोग पाए गए। सर्वेक्षण किए गए परिवारो ंमें से 22% को सक्रिय डीस्लजर्स के रूप में 
वर्गीकृत किया गया। लगभग 66% को प्रतिक्रियाशील डीस्लजर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया जो केवल तभी सक्रिय होगंे जब उनके 
सामने बकैफ्लो या ओवरफ्लो की समस्या आ खड़ी हो और शौचालय का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति आ जाये। पूरे 11 फ़ीसदी 
को खुले नालो ंसे जोड़ा जाना बाक़ी पाया गया। इन सर्वेक्षणो ंके निष्कर्षों से पता चला कि प्रमुख दृष्टिकोण यही था कि किसी भी तरह 
लम्बे समय तक समस्या को टाला जाये- एक इतना बड़ा टैंक बनाया जाए जो उनके जीवन काल में खाली करने की ज़रूरत ही ना पड़े 
या कभी टैंक ओवरफ्लो हो जाने पर आपातकालीन प्रक्रिया के तौर पर डीस्लजिगं करके। इसके साथ यह सोच भी जडु़ी थी कि यह 
किसी और की ज़िम्मेदारी ह–ैयह भावना कि कोई एक घर समस्या पैदा नही ंकरता, इसलिए उन्हें इसके समाधान के लिए ज़िम्मेदार 
नही ंठहराया जाना चाहिए।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

	� 90% का मानना ह ैकि खुले नालो ंमें बहने वाले मल-कचरे से बीमारिया ंफैलती हैं। सिर्फ़  53% लोगो ंको अपने आसपास 
के इलाको ंमें खुले नालो ंसे परेशानी ह।ै
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	� 78% का मानना ह ैकि सेप्टिक टैंक यथासंभव बड़ा होना चाहिए।

	� 66% का मानना ह ैकि सेप्टिक टैंक के पूरी तरह भर जाने का इंतज़ार करने में कोई बरुाई नही ंहै।

	� 80% का मानना ह ै कि सरकार को सेप्टिक टैंको ंका निर्माण करना चाहिए जबकि 78% का मानना है कि डीस्लजिगं की 
ज़िम्मेदारी नगरपालिका की होनी चाहिए।

II.  हस्तक्षेप

प्रारंभिक अनुसंधान के आधार पर, जागरूकता बढ़ाना, जोख़िम की धारणा में बढ़ावा और तात्कालिकता की भावना का निर्माण संचार के 
उद्देश्य रखे गए। टीम के लिए ज़रूरी था कि मल-कचरे को किसी अहम चीज़ से जोड़ा जाये- इस मुद्दे को करीबी और व्यक्तिगत बनान े
के लिए पानी से जुड़ाव से ज़्यादा आकर्षक क्या हो सकता ह।ै विसर्जन प्रक्रिया से सामन ेआई प्रमुख अतंर्दृष्टि (जिसमें डेस्क अनुसंधान, 
शहरी स्वच्छता नेटवर्क  में भागीदारो ंऔर हितधारको ंऔर विशेषज्ञों  के साथ गहन बातचीत शामिल थी) ‘आउट ऑफ़ साइट, आउट 
ऑफ़ माइंड’ थी। FSSM परिवारो ंके लिए एक अदृश्य समस्या ह।ै यह बातचीत या चितंा का विषय नही ंह,ै क्योंकि  वे इसे समझत ेही 
नही ंया असुरक्षित FSSM से जडु़े जोख़िमो ंको नही ंपहचानत।े अभियान के लिए बनुियादी सिद्धांत था कि मल-कचरे को नजरअंदाज 
किया जान ेपर परिवारो ंके लिए इसे एक स्पष्ट ख़तरे के रूप में रख कर मल-कचरा प्रबंधन के प्रोफ़ाइल को बड़ा किया जाये।

टीम न ेएक विचार के माध्यम से काम किया जो अतंर्दृष्टि-चालित, उपयोगकर्ता कें द्रित, मीडिया एग्नोस्टिक और विघटनकारी था। टीम 
न ेभारतीय पौराणिक कथाओ,ंअच्छाई और बरुाई व देवताओ ंऔर राक्षसो ंकी पारम्परिक कहानियो ंका उपयोग करन ेपर ध्यान कें द्रित 
किया । नतीजतन, मलासुर–शौच का दानव–की संकल्पना की गई।

मलासुर मल कचरे का एक प्रत्यक्ष व्यक्तित्व ह।ै मलासुर वह अनदेखा दानव ह ै जो ठीक आपके पैरो ं के नीचे रहता ह,ै बदुबदुाते 
हुये,अपना समय काटते हुये, उस उपयकु्त पल का इंतजार करता ह ैजब यह बकैफ्लो या ओवरफ्लो के रूप में फूट सकता ह।ै मलासुर 
आपके पानी के लिए खतरा ह,ैजब तक आप सही तरह के सेप्टिक टैंक का निर्माण नही ंकरत,े नियमित रूप से डीस्लज नही ंकरत ेऔर 
इस बात पर नज़र नही ंरखत ेकि आपका मल कचरा कहा ंफें का जा रहा ह।ै

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों  और प्लेटफार्मों पर हितधारको ं(सरकारी और गैर-सरकारी) को सक्षम करन ेके लिए फ़िल्म,रेडियो, आउटडोर, 
GIFs, आउटरीच सामग्री और एक व्यापक टूलकिट का उपयोग करके 360-डिग्री अभियान विकसित किया गया। मलासुर अभियान 
और टूलकिट (अभियान को लागू करन ेमें मदद करन ेके लिए 11 भाषाओ ंमें) का अनावरण 5 जनू 2020–विश्व पर्यावरण दिवस 
पर आवास और शहरी मामलो ंके मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिहं पुरी न ेकिया था, जिससे FSSM राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप 
में चिह्नित हुआ और मलासुर FSSM पर राष्ट्रीय अभियान के रूप स्थापित हुआ।

टूलकिट में सभी मलासुर अभियान कोलैटरल या आउटपुट शामिल हैं जो विभिन्न प्लेटफार्मों पर रेडी-टू-प्रिंट, ओपन फाइल्स में हैं। ये 
आउटडोर मीडिया (होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स), इन-ट्रांजिट मीडिया (सेसपूल ट्रक, ऑटो रिक्शा/टुक-टुक और वैन), मिड-मीडिया (मिकिग, 
स्ट्रीट प्ले) और ऑडियो विजअुल्स (सिनेमा स्लाइड्स, एनिमशन फिल्म्स, जीआईएफ) पर आउटपुटस् हैं । भारत में भाषा विविधता के 
कारण इन्हें 11 भाषाओ ंमें विकसित किया गया ह।ै टूलकिट न केवल डिज़िटल कलाओ ंका एक संग्रह ह,ैबल्कि इसमें वैज्ञानिक और 
रणनीतिक कार्यान्वयन और निगरानी पर निर्देश भी शामिल हैं (उदाहरण के लिए कम से कम 3 महीन ेके लिए अभियान को रोल-आउट 
करना, दो भागो ंमें, प्रत्येक संदेश को क्रमिक रूप से लागू किया जाना)। यह प्लग-एंड-प्ले मॉडल सुनिश्चित करता ह ै कि जो कोई भी 
इस अभियान को लागू करना चाहता ह,ै उसे टूलकिट में दिशानिर्देशो ंके अनुसार अपने प्रासंगिक लोगो और टेलीफोन नंबरो ंको जोड़ना 
होगा और इसे उत्पादन और कार्यान्वयन के लिए आग ेबढ़ाना होगा।

यह अभियान वारंगल (तलंेगाना), राजम (आधं्र प्रदेश), उड़ीसा में 114 शहरी स्थानीय निकायो ंमें शुरू किया गया ह ैऔर उत्तर प्रदेश 
के लखनऊ और कानपुर और मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भी जारी किया जाएगा । यह अभियान स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 और 2021 
के एक भाग के रूप में चलाया जा रहा ह।ै
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सोशल मीडिया पर लॉन्च होन ेके बाद पहले दो हफ्तों  में फ़िल्म न ेट्विटर पर 5,25,000 इंप्रेशन कमाए और इसे 3,00,000 से ज़्यादा 
बार देखा गया।

मलासुर अभियान को पूर्व परीक्षण और मूल्यांकन के बाद शुरू किया गया ह,ै जिससे बहुमूल्य जानकारिया ं मिलती हैं कि FSSM 
गतिविधियो ंके लिए समाधान और संचार रणनीतियो ंको कैसे डिज़ाइन किया जाए:

	� व्यवधान से फ़ायदा–एक अत्यधिक भीड़ वाले शहरी इलाको ं में मास मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के ज़रिये 
व्यवधान से अभियान को फ़ायदा मिलता ह।ै

	� प्रत्येक आउटपुट को यनूी-फोकस्ड मैसेज भेजने की आवश्यकता होती ह–ैमलकचरा जटिल ह,ै इसलिए इसे सरल बना 
कर, आसान कार्रवाई से जोड़ें

	� पानी से जोड़ना आकर्षक ह–ैपानी का मल संदूषण ख़तरे पर विश्वास करने का एक मज़बतू कारण बनता ह,ै जो इरादे और 
कार्रवाई के लिये प्रेरित करता ह।ै

	� कार्रवाई के लिए कालॅ- किसी लाइसेंसधारी डीस्लजिगं ऑपरेटर का हले्पलाइन नम्बर जोड़ने से अभियान की विश्वसनीयता 
बढ़ती है

	� प्रत्येक शहर के लिए विशिष्ट बीस्पोक कार्यान्वयन योजनाएं अधिक उपयोगी हैं

III.  वारंगल में मलासुर की पहुंच और प्रभावशीलता के अध्ययन से प्रमुख जानकारियां: 
[वारंगल के कुल 58 वार्डों में से 48 वार्डों में मलासुर अभियान चलाया गया]

	� COVID के बावजूद वारंगल 61% के साथ पहुँच में ऊँचे पायदान पर ह,ै जिसमें स्वच्छ ऑटोस पहुंच संख्या में सबसे 
अधिक योगदान देत ेहैं (तलुना के लिये मास मीडिया विज्ञापन पहुंच मानदंड = 46%)

	� अपेक्षाकृत बहेतर माली हालत वाले लोगो ंके बीच पहुंच अधिक ह,ै जो डीस्लजिगं करवा सकते हैं–जो इस बात का संकेत 
ह ैकि प्रासंगिक लक्षित समूहो ंपर ही ध्यान कें द्रित रखा जाये

	� मल कचरे को जल संदूषण से जोड़ने से दूषित पानी और ख़राब स्वास्थ्य के बीच पहले से ही स्थापित सम्बन्ध को हाइलाइट 
किया गया ह ैऔर इस तरह मल कचरे व स्वास्थ्य के बीच सम्बन्ध स्थापित हुआ। मलासुर ने मल कचरे के बारे में बात करने 
के लिए एक हैंडल दिया ह ैजो अन्यथा एक अछूत विषय है

	� अगले 3 महीनो ंके भीतर सेप्टिक टैंको ंको समझने और डीस्लजिगं की दिशा में कार्य करने के लिए काफ़ी जोश देखा गया। 
70% हेल्पलाइन कालॅिगं का सकारात्मक निपटान।

	� मज़बतू सहयोगात्मक प्रयास (राज्य TSUs और बीबीसी मीडिया एक्शन) और कार्यान्वयन समर्थन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

नोट: पहुंच % लक्षित इलाके (राज्य/शहर/वार्ड) में उन लोगो ंका प्रतिशत ह ैजिन्हों न ेएक आकस्मिक सर्वे के माध्यम से पूछे जान ेपर बताया कि उन्हों ने अभियान 
को देखा या जाना था। हमारे अध्ययन के लिए, विशेष रूप से, एक स्वतंत्र अनुसंधान एजेंसी न ेवारंगल शहर के चयनित ब्लॉको ंमें 1577 आकस्मिक लिस्टिंग 
साक्षात्कार आयोजित किए। इन आमन-ेसामन ेके साक्षात्कारो ंसे यह तय हो गया कि 61% लोगो ंन ेया तो स्वच्छ ऑटोस या होर्डिंग या CTPTs पर अभियान 
को देखा था। पहुंच का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 50% उन लोगो ंसे था जिन्हों न ेइसे स्वच्छ ऑटोस पर देखा था–जो यह दर्शाता ह ैकि यह सभी माध्यमो ंमें 
सबसे प्रभावी माध्यम था। अनुसंधान एजेंसी न ेअन्य अभियानो,ं जिनकी उन्हों ने जाचँ की थी, के आधार पर भी बेंचमार्क  प्रदान किए और यह टीवी विज्ञापनो ं
में 46% ह ै।

जसेै जसेै देश के कुल स्वच्छता परिदृश्य के सुधार में FSSM के नतीजे महत्वपूर्ण होत े जात े हैं, जसेै-जसेै और ज़्यादा मल कचरा 
उपचार संयंत्र आत ेहैं, WASH क्षेत्र में यह समझ बढ़ती जा रही ह ैकि व्यवहार परिवर्तन और मागं पैदा करना भी बातचीत का एक 
उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा ह ैजितना कि मूलभूत ढाचंा। चमकती आखंो ंऔर मूं छो ंवाले मलासुर न ेएक ऐसी समस्या को चेहरा दे दिया 
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ह ैजिसका सार्वजनिक रूप से कभी अस्तित्व ही नही ंथा। इससे यह साबित होता ह ैकि एक बड़े विचार और उसके सही कार्यान्वयन से 
सुरक्षित जल और नागरिको ंके बहेतर स्वास्थ्य के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता ह।ै

IV.  अन्य राज्यों द्वारा इसी तरह की पहल

1.	� कक्कामैन (शिटमैन)–FSSM, तमिलनाडु के लिए एक व्यवहार परिवर्तन और संचार 
अभियान

तमिलनाडु सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के बहेतर स्तर के लिए स्वच्छता के पूर्ण चक्र (FCS) के महत्व को मान्यता देती ह।ै राज्य 
भर में शहरी स्वच्छता सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए एक सहायक वातावरण बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 
नागरिको ंको स्वच्छता के बारे में सक्रिय रूप से ‘बोलने’ के लिए शामिल करने और सुरक्षित स्वच्छता की ओर बढ़ने के लिए ‘कॉल 
टू एक्शन ‘ देने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन और संचार (BCC) अभियान बनाया ह ै। संपूर्ण स्वच्छता की प्रमुख अवधारणा 
को सरल और दिलचस्प तरीक़े से जनता तक पहुँचाने के लिए, ‘कक्कामैन’(शिट-मैन) नामक एक शुभंकर विकसित किया गया। 
यह अभियान ‘विश्व शौचालय दिवस 2020’ पर डिज़िटल रूप से शुरू किया गया था, ताकि जनता को ‘कक्कामैन’ की आवाज़ के 
माध्यम से उचित स्वच्छता प्रथाओ ंके महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। 2021 में इस अभियान के लिए एक पायलट और 
राज्यव्यापी रोल आउट की योजना बनाई जा रही ह ै।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में 60 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) चालू किए हैं जो निर्माण के विभिन्न चरणो ंमें हैं और 
50 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस् (STPs) पर सीवेज के साथ-साथ मल कचरे के सह-उपचार को भी सक्षम बना रह ेहैं। जहा ँइन नामित 
ट्रीटमेंट सुविधाओ ंकी स्थापना एक महत्वपूर्ण पहला कदम ह,ै वही ंइनका प्रभावी उपयोग FCS के साथ स्वच्छता हितधारको ंकी 
श्रृंखला की समझ पर निर्भर करता है।
तमिलनाडु शहरी स्वच्छता सहायता कार्यक्रम (TNUSSP) के तहत किए गए आरंभिक शोध से पता चला कि स्वच्छता व्यापक 
रूप से एक वर्जित और कलंकित विषय था । इस कार्यक्रम द्वारा एकदम बझेिझक रूप से स्वच्छता की समस्याओ ंऔर संभावित 
दृष्टिकोणो ंपर खुले तौर पर चर्चा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसमें स्वच्छता को एक ज़रूरत और इसे जीवन 
की गुणवत्ता से जोड़ने और इस प्रकार उपभोक्ताओ ं को एजेंसी बनने में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला 
गया। स्वच्छता को चर्चा के विषय के रूप में मुख्यधारा में लाने और स्वच्छता के पूर्ण चक्र की अवधारणा को लागू करने के लिए, 
‘कक्कामैन’ या ‘शिट-मैन’ नामक शुभंकर की कल्पना की गई।
शुभंकर की कल्पना जनता के बीच स्वच्छता और FSSM के लिए एक पहचान तत्व के रूप में की गयी। कक्कामैन की विशेषताओ ं
को जानबझूकर ऐसा रखा गया जिनसे राज्य का स्वच्छता शुभंकर सुलभ और अपना सा लगे। इसे सुरक्षित स्वच्छता से सम्बंधि त 
बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम माध्यम के रूप में देखा गया। इसके अतिरिक्त एक संगीत कथा में कक्कामैन को 
लेकर एक नये क़िस्म की अभियान फिल्म बनाई गई, जिसमें तमिलनाडु सरकार की पहलो ंके साथ FCS के विचार को लोगो ंतक 
पहुंचाया गया। FCS के साथ एक आकर्षक कथा के साथ फ़िल्म का उद्देश्य एक बड़े पैमाने पर स्वच्छता परिणामो ंके प्रति लोगो ं
में एक ज़िम्मेदारी की भावना भरना ह,ै जो घर से शुरू होकर अतंतः उनके पड़ोस, शहर, ज़िले और पूरे राज्य भर में फैले। इस 
अभियान का उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोक्ताओ,ं परिवारो ंऔर अन्य हितधारको ं के बीच स्वच्छता के संबंध में स्वामित्व की भावना 
को बढ़ाना ह ै।
2017 में शुरू हुये कक्कामैन शुभंकर का कोयंबटूर और त्रिची ज़िलो ंमें लोगो ंकी राय और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पूर्व परीक्षण 
किया गया था। जीवंत और इंटरैक्टिव तरीक़े अपनाये जाने के कारण पूर्व-परीक्षण किए गए दर्शको ंने शुभंकर को खुले दिल से 
अपनाया,जिसने नागरिको ंको स्वच्छता के बारे में सक्रिय रूप से ‘ बोलने ‘ और सुरक्षित स्वच्छता की ओर बढ़ने के लिए ‘कॉल टू 
एक्शन ‘ स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया ।
कक्कामैन तमिलनाडु के लोगो ंको आने वाली उपचार सुविधाओ,ं उनके कामकाज और उपयोग के महत्व के बारे में जानकारी देगा। 
‘कॉल टू एक्शन’ संदेश प्रमुख हितधारक समूहो ंके लिए तयैार किए गए थ ेजो इस परिवर्तन में अहम रोल निभाने वाले हैंजसेै कि 
सरकारी अधिकारी, इन सेवाओ ंके प्रयोक्ता (परिवार, प्रतिष्ठान आदि), FCS में सेवा प्रदाता (डीस्लजिगं ऑपरेटर, ठेकेदार आदि 
सहित स्वच्छता कामगार) और WASH सैक्टर के पेशेवर ।
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विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर TNUSSP हैंडलो ंपर पोस्टर, चुनाव, क्विज़, प्रतियोगिताओ ंऔर हितधारको ंके साक्षात्कारो ं
की एक श्रृंखला के माध्यम से सुरक्षित स्वच्छता हासिल करने पर महत्वपूर्ण संदेशो ंको बढ़ावा देने के लिए विश्व शौचालय दिवस 
2020 पर ‘कक्कामैन’ अभियान डिज़िटल रूप से शुरू किया गया। अभियान संदेशो ंका पहला सेट FCS के बारे में जागरूकता 
पदैा करने पर था, जिसके बाद एक सुरक्षित तमिलनाडु बनाने के लिए FCS में हितधारको ंके लिए ‘कॉल टू एक्शन’ किया गया। 
कक्कामैन पर बनी फ़िल्म को स्वच्छता संगठनो ंऔर सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालो ंद्वारा सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया 
गया।

मल कचरा प्रबंधन जैसे जटिल विषय में दर्शको ंको शामिल करने के लिए, सक्षम संवाद के लिए विषय और जोख़िमो ंको एक 
व्यक्तिरूप देना और सही FSSM प्रथाओ ंको अपनाने का इरादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

2. वाई, महाराष्ट्र  में टिकाऊ स्वच्छता के लिए संचार
2018 में, वाई को बिल एंड मेलिडंा गेटस् फाउंडेशन (BMGF) द्वारा समर्थित ‘सिटी वाइड इंकलुसिव सेनिटशन’ (CWIS) 
कार्यक्रम के लिए विश्व स्तर पर आठ शहरो ंमें एक चुना गया था। वाई को स्वच्छता के लिए एक मॉडल शहर बनाने के लिए सेंटर 
फॉर वाटर एंड सेनिटशन (CWAS), CDR, CEPT University द्वारा समर्थन के विभिन्न चरणो ं के दौरान विभिन्न संचार 
और जागरूकता पहलें विकसित की गईं। वास्तव में, वाई में FSSM और CWIS सिद्धांतो ं के प्रभावी कार्यान्वयन की सफलता 
का कुछ श्रेय संचार प्रोटोकॉल्स को भी जाता ह।ै

समुदाय आधारित कार्यक्रमो ंजसेै मल कचरा और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) के सफल कार्यान्वयन और घरेलू शौचालयो ंकी बढ़ती 
संख्या के लिए जागरूकता गतिविधिया ं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वाई में हर माइलस्टोन हासिल करने के लिए, सुनियोजित हस्तक्षेप 
आधारित परिणामो ं को प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल संचार रणनीति बनाई गई ।सबसे पहले, लक्षित दर्शको ं को ध्यान में 
रखत ेहुए शहर की सरकार के साथ विचार विमर्श प्रक्रिया व साथ की साथ सर्वेक्षणो ंके ज़रिए किए गए शुरुआती अनुसंधानो ंऔर 
नागरिको ंके साथ स्वच्छता स्थिति और उनकी धारणाओ ंको जानने के लिए की गई समूह चर्चाओ ंके आधार पर संचार रणनीति 
को विकसित किया गया। उद्देश्यों  को हासिल करने के लिए आवश्यक संदेशो ं के गुणात्मक मूल्यांकन, इच्छु क समूहो ंकी पहचान 
और इन संदेशो ंको पहुंचाने के लिए उपयकु्त साधनो ंके चुनाव के आधार पर प्रोटोकालॅ विकसित किए गए।

परस्पर संवाद संदेशो ं को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मास मीडिया और पारस्परिक संचार माध्यमो ं का उपयोग किया गया । 
उदाहरण के लिए, खुले में शौच को रोकने और ODF को बनाए रखने के लिए संदेश भेजने के लिए पार्षदो ंद्वारा ऑडियो संदेशो ं
का उपयोग किया गया । छोटे-छोटे कार्टू न वीडियो बनाकर उन्हें शहर के विभिन्न सोशल मीडिया समूहो ं और स्थानीय केबल 
टेलीविज़न पर साझा किया गया।जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, बनैर, वॉल पेंटिंग, पर्चे बाँटना, मेलो,ं कार्यशालाओ,ं प्रशिक्षणो,ं 
और सोशल मीडिया पोस्ट जसेै प्लेटफार्मों व संचार साधनो ंका उपयोग किया गया और ODF को हासिल करने, ODF स्थिति को 
बनाए रखने के लिये, शहरव्यापी समावेशी FSSM सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाह मश्वरे और क्षमताओ ंका निर्माण किया गया।

अधिकारियो ंके साथ साथ वाई नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियो ंने भी अब FSSM पर कार्य करने की ज़िम्मेदारी ले ली है 
और CWIS सिद्धांतो ंको लागू करने के महत्व को स्वीकार किया ह ै।

वाई शहर को अब ODF + + घोषित कर दिया गया ह।ै साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन के तहत महाराष्ट्र राज्य 
के सभी शहरी कें द्रों  में वाई से प्राप्त स्वच्छता योजना की उपलब्धियो ंका प्रचार-प्रसार किया गया ह।ै

लीड केस स्टडी सहयोगी : बीबीसी मीडिया एक्शन

अन्य सहयोगी: IIHS, जल और स्वच्छता कें द्र (CWAS), CRDF, CEPT विश्वविद्यालय
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत परिकल्पित सुरक्षित स्वच्छता में देश के 60% शहरी शौचालयो,ं जो OSS पर निर्भर हैं, में उत्पन्न मानव 
अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया ह।ै इस कचरे में परजीवी और रोगजनक होत ेहैं जिनमें रोग फैलाने की भारी क्षमता 
होती ह,ै इसे काफ़ी हद तक खुले में निपटाया जाता ह।ै इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत ह ैकि सुरक्षित 
रूप से प्रबंधित स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सम्बन्धी अभीष्ट लाभ हासिल किये जाएं।

FSSM कम लागत पर,आसानी से पाने योग्य और समावेशी स्वच्छता समाधान प्रदान करता है। यह समयबद्ध तरीक़े से मानव अपशिष्ट 
के सुरक्षित प्रबंधन को प्राथमिकता देकर सीवर नेटवर्क  का विस्तार करने के भारत में चल रहे प्रयासो ंका पूरक हो सकता ह ै। जसैा 
कि अग्रणी प्रथाओ ंके इस संग्रह के माध्यम से प्रदर्शित किया गया ह,ै कई राज्यों  और शहरो ंकी सरकारें अब देश भर में FSSM को 
सक्रिय रूप से लागू कर रही हैं ।

2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय FSSM नीति से प्रेरणा लेत ेहुए, ये राज्य और शहर अभिनव और समावेशी शहरी स्वच्छता सेवा वितरण 
को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रह ेहैं। इस रोल आउट की विशेषता निजी क्षेत्र की भागीदारी, स्थानीय सरकारी नेततृ्व, नागरिक समाज 
की पहल, मानव-कें द्रित डिज़ाइन दृष्टिकोण और मूल्य श्रृंखला में लिगं कें द्रित कार्यक्रम हैं। यह केस स्टडीज का एक व्यापक संग्रह ह,ै 
जिसमें देश के लगभग सभी संदर्भों के लिए समाधान प्रदर्शित किए गए हैं। ये पूरे भारत में इस क्षेत्र में कार्यरत लोगो ंके लिए मार्गदर्शक 
के रूप में काम कर सकते हैं ।

निःसंदेह यह संग्रह इस क्षेत्र में अग्रणी प्रथाओ ंका एक महत्वपूर्ण सिहंावलोकन ह ैऔर इन अनुभवो ंसे बहुत सारी जानकारिया ंसामने 
आई हैं। FSSM क्षेत्र में प्रवेश करने वालो ंके लिए निम्नलिखित जानकारी आसानी से उपलब्ध हैं:

1. नीति आयोग द्वारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट और मॉडल आरएफपी डाक्युमेंट (लिकं)

2. FSSM के लिए मानक, विनिर्देश और बेंचमार्क  (लिकं)

3. HAM, DBFOT, DBOT प्रारूपो ंके तहत PPP मॉडल्स (लिकं)

4. FSSM के लिए विशिष्ट मॉडल टेंडर्स  (लिकं)

5. विभिन्न FSSM कार्यान्वयनो ंके लिए व्यवसाय और सेवा वितरण मॉडल (लागत बेंचमार्क  के साथ) (लिकं)

6. FSSM के लिए गुणवत्ता आश्वासन–चेकलिस्ट, टेम्पलेटस्, SOPs, प्रैक्टिशनर मैनुअल्स (लिकं)
7. निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाएं–विभिन्न स्तरो ं पर जसेै कि तयैार संदर्भ के लिए मौजूदा FSTP का डेटाबसे, FSTP

मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल (लिकं)

8. FSSM पर उन्नत प्रशिक्षण के लिए ओरिएंटेशन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स (लिकं)

9. FSSM व्यवहार की सकारात्मकता बढ़ाने के लिए BCC और IEC सामग्री (लिकं)

एनएफ़एसएसएम अलायंस ने अब तक भारत में FSSM क्षेत्र में उत्प ्रेरक की भूमिका निभाई है और यह राज्य व शहर के अधिकारियो ं
और अन्य प्रमुख हितधारको ं के लिए एक तयैार संसाधन और मंच के रूप में कार्य करता है जिन्हें अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों  में 
FSSM शुरू करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती ह।ै

अनमुान है कि भारत को FSSM में 12,000 करोड़ रुपये के निवेश की ज़रूरत ह।ै दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्ता कार्यान्वयन 
सुनिश्चित करने के लिए राज्यों  और शहरो ंको क्षमता-निर्माण, गुणवत्ता-आश्वासन, गुणवत्ता-नियंत्रण और निगरानी कार्य जसेै ज़रूरी 
पहलुओ ंपर काम करना चाहिए। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्यों  द्वारा राज्य और ULBs स्तर पर जवाबदेह FSSM 
विभागो ंके निर्माण जसेै विभिन्न संरचनाओ ंके माध्यम से लंब ेसमय में FSSM को संस्थागत बनाने के लिए कदम उठाये जायें ।

FSSM भारत के लिए 2030 तक सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के SDG 6.2 लक्ष्यों  को हासिल करने के लिये एक महत्वपूर्ण मार्ग 
ह।ै सबसे कमज़ोर और अल्पसेवित, महिलाओ ंऔर शहरी गरीबो ंको इस प्रयास के कें द्र में रखत ेहुए, राज्यों  और शहरो ंको अभिनव 
समाधान शुरू करने के लिए जल्दी आगे बढ़ना चाहिए । इसके साथ ही भारत न केवल खुले में शौच को समाप्त करने के लिए, बल्कि 
सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के लिए भी दनुिया के लिए एक मिसाल बन सकता है ।
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https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-09/Bidding-Documents-for-PPP-in-Integrated-Solid-Waste-Management-and-Integrated-Liquid-Waste-Management.pdf
https://www.washinstitute.org/quality-assurance-fsm.php
https://www.niua.org/scbp/?q=content/tender-document-andhra-pradesh-rfp-and-concession-agreement-establishment-fstps
https://www.niua.org/scbp/?q=content/tender-document-andhra-pradesh-rfp-and-concession-agreement-establishment-fstps
https://doi.org/10.5337/2020.209
http://fssmquality.org/
https://www.cseindia.org/mount/home
https://www.niua.org/scbp/?q=training-modules
https://nfssmalliance.org/events/


परिशिष्ट

खण्ड-झ



केस स्टडीज के लिए संपर्क  विवरण

संगठन संपर्क

प्रशासनिक अमला

कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई)

प्रो श्रीनिवास चारी, निदशक, एएससीआई

ईमेल: schary@asci.org.in

बीबीसी मीडिया कार्रवाई
सुश्री रीथिरा कुमार, वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक, बीबीसी मीडिया एक्शन

ईमेल Reethira.kumar@in.bbcmediaaction.org 

DEWATS के लिए कें द्र

प्रचार-प्रसार समाज (सीडीडी), 
बैंगलोर 

श्री कृष्ण स्वरूप कोनिडेना

ईमेल: Krishna.k@cddindia.org

विज्ञान के लिए कें द्र और

पर्यावरण (सीएसई)

श्री सुरेश रोहिल्ला, वरिष्ठ निदशक

ईमेल: srohilla@cseindia.org

पानी के लिए कें द्र और

स्वच्छता (सीवाएएस), सीआरडीएफ,

सीईईपी विश्वविद्यालय 

डॉ मीरा मेहता, कार्यकारी निदशक, सीडब्ल्यूए

ईमेल: meeramehta@cept.ac.in

अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी (EY)
श्री प्रज्ञाल सिहं, पार्टनर, बिजनेस कंसल्टिंग, अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी

ईमेल: pragyal.singh@in.ey.com

केपीएमजी
डॉ अभिनव अखिलेश, निदशक–मानव एवं समाज सेवा

ईमेल: abhinavakhilesh@kpmg.com

नेशनल इंस्टीट् यूट ऑफ अर्बन

मामलो ं(NIUA)

श्री देपिदंर कपूर, टीम लीड, स्वच्छता क्षमता निर्माण मंच, एनआईयएू

ईमेल: dkapur@niua.org

भारतीय संस्थान के लिए

मानव बस्तियो ं(आईआईएचएस)

सुश्री कविता वानखाडे, वरिष्ठ लीड-आईआईएचएस

ईमेल: kwankhade@iihs.co.in

वॉश-1
कालीमुथ ुअरुमुगम, कार्यक्रम निदशक

ईमेल: akalimuthu@washinstitute.org
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संक्षिप्त रूप

एबीआर एनारोबिक बफैल्ड रिएक्टर

एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक

एएलएफ एरिया लेवल फेडरेशन

अमतृ कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन

एएससीआई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया

गुप्त प्रतिलिपि व्यवहार परिवर्तन संचार

बीईएमसी बरहमपुर नगर निगम

बीएमसी भुवनेश्वर नगर निगम

बीएमजीएफ बिल और मेलिडंा गेटस् फाउंडेशन

बीडब्ल्यूसी ब्लू वॉटर कंपनी

कैपेक्स पूंजीगत व्यय

सीबीओ समुदाय आधारित संगठन

सीसीसी सिटी सिविक सेंटर

सीडीडी DEWATS प्रसार सोसायटी के लिए कंसोर्टियम

सीईईपीई पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी कें द्र 

सीएमए आयकु्तालय नगरीय प्रशासन

सीएमसी सामुदायिक प्रबंधन समिति 

सीएमएमयू सिटी मिशन प्रबंधन इकाई

सीएमआरसी सामुदायिक प्रबंधन संसाधन कें द्र

सीएनपीपी चुनार नगर पालिका परिषद

सीपीसीबी कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सीपीएचईओ कें द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन

सीपीआर नीति अनुसंधान के लिए कें द्र

सीआरडीएफ सीईईपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन

सीएससी सामुदायिक स्वच्छता परिसर

सीएसई विज्ञान और पर्यावरण के लिए कें द्र

सीएसपी शहर स्वच्छता योजना

सीएसआर कॉर्पोर�ेट सामाजिक जिम्मेदारी

सीएसटीएफ सिटी सेनिटशन टास्क फोर्स

सीटी सामुदायिक शौचालय

सीटीई स्थापित करने के लिए सहमति

सीटीओ संचालन के लिए सहमति

सीवा आवास जल और स्वच्छता कें द्र

सीडब्ल्यूआईएस शहर व्यापक समावेशी स्वच्छता
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डीबीएफओटी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर

डीबीओ डिजाइन- बिल्ड- ऑपरेट

डीबीओटी डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर 

डीआईसीआईसीआई दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

डीपीएमएस विकास अनुमति प्रबंधन प्रणाली 

डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

डीटीसीएन विस्तृत निविदा कॉल नोटिस

ईओआई ब्याज की अभिव्यक्ति

EPA पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम

ईपीसी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण

EY अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अक्सर पूछा सवाल

एफसी वित्त आयोग

एफएस मल कीचड़

एफएसएस मल कीचड़ और सेप्टेज

एफएसएसएम मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन

एफएसटीपी मल कीचड़ उपचार संयंत्र

सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद

रत्न सरकारी ई-मार्केट प्लेस

कोशिश सरकारी आदेश

जीओएपी आधं्र प्रदेश सरकार

सरकार भारत सरकार

डॉन महाराष्ट्र सरकार

गू उड़ीसा सरकार

जीआर सरकार का संकल्प 

और रूप तलंेगाना सरकार

गोटन तमिलनाडु सरकार

जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिगं सिस्टम

जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिगं सिस्टम

जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स

जीडब्ल्यूएमसी ग्रेटर वारंगल नगर निगम

एचएंडडीडी आवास एवं शहरी विकास विभाग

हैम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

एचएमडब्ल्यूएसबी हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड

एचपीजीएफ क्षैतिज लगाया बजरी फिल्टर 
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आईसीटी सूचना संचार प्रौद्योगिकी

आईएचएचएल व्यक्तिगत घरेलू शौचालय

आईआईएचएस भारतीय मानव बस्तियो ंके लिए संस्थान

आईएचएचटी व्यक्तिगत घरेलू शौचालय

आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजशेन

केएलडीडी प्रति दिन किलो लीटर

केएमसी खोपोली नगर निगम

मावीम महिला रौतिक विकास महामंडल

एमबीबीएलएस मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉ

एमसीएल लेह की म्यूनिसिपल कमेटी

एमसीवी मिनी सेसपूल वाहन

मेम्पा नगर निगम क्षेत्रों  में गरीबी उन् मूलन के लिए मिशन

एमआईएस प्रबंधन सूचना प्रणाली

विधायकलद विधानसभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्य

मोहुआ आवास और शहरी मामलो ंके मंत्रालय

राज्यमंत्री जे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

समझौता ज्ञापन समझौता ज्ञापन

एमपीलैड सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

एमएसजेवी मिनी सीवर जटेिंग वाहन

एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड

एनएफएसएसएम-ए राष्ट्रीय मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन एलायंस

गैर सरकारी संगठन गैर-सरकारी संगठन

गैर सरकारी संगठन गैर-सरकारी संगठन

एनआईयएू राष्ट्रीय शहरी मामलो ंके संस्थान

एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र

एनपीपी नगर पालिका परिषद 

एनयएूफएसएम राष्ट्रीय शहरी मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन

एनयएूलएम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

एनयएूसपी राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति

ओ एंड एम ऑपरेशन और रखरखाव

ओ एंड एम ऑपरेशन और रखरखाव

आयधु डिपो खुले में शौच

ओडीएफ खुले में शौच से मुक्त

ओईएम मूल उपकरण निर्माता

ओपेक्स परिचालन व्यय
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ओग परिचालन दिशानिर्देश

ओएसएस ऑन-साइट स्वच्छता

ओएसएसएफ ऑन-साइट स्वच्छता सुविधाएं

OWSSB उड़ीसा जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड

पीसीसी पालिन सीमेंट कंक्रीट

पीजीएफ लगाया बजरी फिल्टर 

पीएचईओ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन

प्लम प्रदर्शन लिकं्ड एन्युटी मॉडल

पीएनपी पेरियानिकेनपालयम

पीपीई निजी सुरक्षा उपकरण

पीपीपी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप

पीपीटीएमएस पट्टाना प्रगति शौचालय निगरानी प्रणाली

पीएसपी निजी सेवा प्रदाता

पॉइंट सार्वजनिक शौचालय

क्यूए गुणवत्ता आश्वासन

क्यूसी गुणवत्ता नियंत्रण

क्यूसीबीएस गुणवत्ता और लागत आधारित चयन

आरसीसी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट

आरआरपी संसाधन वसूली पार्क  

एसए शेल्टर एसोसिएटस्

थैली स्वच्छ आधं्र निगम

एसबीसीसी सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार

एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन

एसबीएम-यू स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

अनसूुचित जाति अनुसूचित जाति

एससीबीपी स्वच्छता क्षमता निर्माण मंच

एसडीबी कीचड़ सुखाने बिस्तर

एसडीजी सतत विकास लक्ष्य

एसडीजीएस सतत विकास लक्ष्य

एसईटीपी सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट

वह टीमें स्वच्छता और स्वच्छता शिक्षा टीमें

एसएचजी स्वयं सहायता समूह

घँूट-घँूट पीना राज्य निवेश योजना

एसएलए मानक लाइसेंस समझौता

एसएलएफ स्लम लेवल फेडरेशन
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एसएलडब्ल्यूएम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट

एसएमसीजी गंगा की सफाई के लिए राज्य मिशन

मसुआ शहरी क्षेत्रों  के लिए स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन

शराबी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

एसपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एसपीवी विशेष प्रयोजन वाहन

एसपीएस सब पंपिगं स्टेशन

एस एस स्वच्छ सर्वेक्षण

सेंट अनुसूचित जनजाति

एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

एसयआूईएस स्टैंड-अप इंडिया योजना

एसडब्ल्यूएम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

टीसीसी तिरुचिरापल्ली नगर निगम

टिक शौचालय एकीकरण कें द्र

टीएलएफ टाउन लेवल फेडरेशन

टीएमसी टाउन मिशन समन्वयक

टीएमआरसी प्रशिक्षण मॉड्यूल समीक्षा समिति

टीएनसीडी एंड बीआर तमिलनाडु संयकु्त विकास और निर्माण नियम

टीएनयएूसएसपी तमिलनाडु शहरी स्वच्छता सहायता कार्यक्रम

टीपी नगर पंचायतें

त्सू टेक्निकल सपोर्ट यनूिट

यएूएडी नगरीय प्रशासन एवं विकास निदशालय

यएूलबी शहरी स्थानीय निकाय

यपूीजेएन उत्तर प्रदेश जल निगम

धोना जल स्वच्छता और स्वच्छता

वाटको उड़ीसा जल निगम

वेव फेडरेशन ग्राम सशक्तिकरण महासंघ में महिला कार्रवाई

कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन

WSHG महिला स्वयं सहायता समूह
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consultants, implementing bodies, quasi-government organizations, data experts and research 

institutes. Our strength lies in the diverse memberships, their network and our commitment. 
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